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 अध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  ज्योतिर्मय  संसद  सदस्य  ने  एयर  इण्डिया  के

 art
 चेयरमन

 श्री Ho  आर०  डी०  टाटा  द्वारा  संसद  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  लोक
 के  सदस्यों  तथा  उसके  सभापति  के  विरुद्ध  28  1979  को  समाचार  पत्रों  को  दिए गए

 एक  वक्तव्य
 में

 उनके
 द्वारा की  गई  अपमानजनक  टिप्पणियों  के  बारे  में  श्री  टाटा के  विरुद्ध

 fairer
 कार का  प्रश्न  उठाने  की  सुचना  दी  है  |

 ण  ह  सूचना गत  लोक  सभा  के  दौरान  आई  थी  और  तत्कालीन  अध्यक्ष  ने
 नियम  222 के

 ire  a  अनुमति  दी  थी  और  तत्पश्चात  सभा  के  एक  प्रस्ताव  पर  यह  मामला

 शिकार  समिति  को  सौंप  दिया  गया  था  ।  विशेषाधिकार  समिति  द्वारा  अपना  प्रतिवाद दन प्रस्तुत

 किए  जाने  से  पहले  ही  लोक  सभा  भंग हो  चूंकि  श्री  श्योतिमंय  बहु  f
 जिन्होंने  1979  में

 मामला  पेश  किया  इस  पर  पुनः  जोर दे  रहे  इसलिए  नियम  222 के  त
 arene

 मै  इसकी

 अनुमति
 देता  हूं  ।  े श्री  ज्योतिमंय  बसु  धन्यवाद  |  आप

 आभारी  हैं  श्री  पीटर

 अमेरिका  और  कनाडा के  लिए  एयर  इण्डिया  के  क्षेत्रीय  निदेशक  के  बारे  में  भी  मैंने

 आपको  लिखा  है  और  मेरे  पास  मूल  दस्ता  हूँ  service

 अध्यक्ष  महोदय
 :
 उन्होंने क्षमा  मांगी  है

 1
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 श्री  जे०  आर०  डी०  टाटा  के  विरुद्ध
 विशेषाधिकार

 भंग  करने  का  प्रस्ताव
 शिकार  समिति को  भेज  fz दया  जाये  1”

 |  | अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 कि  जरण  आग  डी०  टाटा  के  विरुद्ध  विशेषता  समिति  को  भेज  दिया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हिना  ।

 श्री  एन०  जी०  रंगा  :  चाहे  यह  श्री
 जे०  आर०

 डी०  टाटा हों  या  कोई

 इस  मामले
 में

 में  आपके  द्वारा  अनुमति  दिए  जाने से  पहले  हमें  भी  कुछ  कहने  का  अधिकार

 क्योंकि यह  एक  बड़ा  गम्भीर मामला  है  ।  पिछली  संसद  में  इसी  तरह की  घटनायें

 get

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 आप  किस  नियम  के  अंतगर्त  इसका  उल्लेख  कर  रहै  हैं
 ?

 श्री  एन०  जी०  रंगा
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 आपने  इस  प्रस्ताव  पर  अपनी  अनुमति  दी  है

 अध्यक्ष  महोदय :  मुझे  यह  जानना
 चाहिए

 कि  आप  किस  नियम  के  अन्तर्गत  इस  मामले

 का  उल्लेख कर  रहे  हैं  ।
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 समक्ष है  ।  द

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  अपनी  अनुमति  दे  दी
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 पमहानिरीक्षक  श्री  एन०  के ०  सिंह  की  कथित  गिरफ्तारी  के  बारे  में  गलत

 ्  >  सूचना  ati  |.

 अध्यक्ष  महोदय  जेसा  कि  मैंने  सभा  में  पहले  बताया  कुछ  सदस्यों
 दारा  न्याय

 और  कम्पनी कार्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्री  के  विरुद्ध उनके  द्वारा  केन्द्रीय जांच  ब्यूरो  के  उप महा

 निरीक्षक श्री  एन०  के०
 सिंह  की  गिरफ्तारी  के  बारे  में  सभा  को  29  roan

 गलत  सुचना  देने  के  बारे  में  दी  गयीं  विशेषाधिकार  प्रश्न  की  सूचनायें  मैंने  सम्बन्धित  मंत्रियों को

 मेरे  पास  तथ्यपूर्ण  टिप्पणी  भेजने  के  लिए  सौंप  दी  थीं  जिससे  मैं  उस  पर  विचार  कर  सकूं  ।
 श्री  मधु  दंडवते  द्वारा  इस  मामले से  सम्बन्धित  हरियाणा के  मुख्य  मंत्री  के

 विरुद्ध  दी  गयी

 a  कार  eee  रह  इराम
 eg  श

 पाहा
 ग

 मुझे
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 ना
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 कह ४  ०  ४  १  सभा  की  कार्यवाही की  मंत्री  को  असंशोधित  रिपोर्ट  के  निम्नलिखित  उद्धरण

 की  ओर  ध्यान  आक्षित  किया  जाता  हैजो  कि
 => fi  oe

 गिरफ्तारी  के  सम्बन्ध  में  संगत  ही  प्रतीत  होगा  ।

 मैं  यह  कहता  चाहता  हूं  कि  मेरे  माननीय  गृहमंत्री  की
 जानकारी

 र
 ं

 के  आधार  पर

 यह  महाशय  गिरफ्तार  नहीं  किये  गए

 जैसा कि  मंत्री  के  वक्तव्य  से  स्पष्ट  यह  वात  उसी  समय  मंत्रिमंडल  स्तर  के  साथी
 ४

 द्वारा  दी  गयी  जानकारी  के  आधार  पर  सभा  में  उन्होंने  कही  थी  ।

 इस  प्रकार  यह  स्पष्ट  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  जो  कुछ  किया  है  वह  उनके  द्वारा  एक

 साथी  से  उन्हें  प्राप्त  जानकारी  की  सूचना  देना  मात्र  है  |

 मंत्री  ने  अपने  तथ्यपूर्ण  टिप्पण में  अन्य  वक्तों  के
 साथ-साथ  यह  कहा  ह

 ;  विधि  मंत्री  को  जो  जानकारी  दी  थी  ag  हरियाणा  सरकार  से  टेलिफोन  पर

 प्राप्त  जानकारी  पर  आधारित  थी  ।  29  जनवरी  को  मुझे  हरियाणा  के  मुख्यमंत्री  जो

 न  नई  दिल्‍ली  में  एक  अर्ध  सरकारी  पत्र  मिला  था
 उस  दि

 >
 सरकार के  गुह  सचिव  से  31  जनवारी  की  शाम  को  एक  बेतार  संदेश  मिला  ate

 सरकार  द्वारा  भेजी  गई  जानकारी यह  थी  कि
 इससे  ag  पता  चलेगा  कि  हरियाणा

 श्री  एन०  के०  सिंह  कीं  गिरफ्तारी  हीं  हुई  अतः  मैंने  जो
 जानकारी  दी

 थी  वह

 हरियाणा  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  जानकारी  पर  आध  रित  थी  ।

 मेरे  qatfararet  माननीय  डा०  गुरदयाल  fag  ढिल्लों  ने  2  1974  को  इसी

 के  तरह  एक  म  मिल  में  सभा  में  विनिर्णय  दिया  था  :

 सट
 «विशेषाधिकार  के  भंग  होने  या  सभा  का  अपमान  होने  के  लिए  यह  fi

 कि  वक्तव्य  गलत  था  गुम  राह  करने  वाला  ही  नहीं  था  अपितु  सभा  को  गुमराह  करने  के

 गया  था  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  तत्कालीन  अध्यक्ष  सरदार  हुकम
 लिए यह  जानबूझ  कर  दिया

 सिंह  द्वारा  18  1966  को  दिए  गए  एक  विनिर्णय  का  उल्लेख  करता  हूं

 ्र
 इस  प्रकार  था  |

 या  वक्तव्य  सही  नहीं  है  तो  किसी  विशेषाधिकार  प्रस्ताव
 यदि  कोई  भूल  हुई  है

 का  तब  तक  कोई  प्रश्न  नहीं  है  जब  तक  यह  सिद्ध  न  हो  जाये
 कि

 सही
 स्थिति  को

 ह
 जानते  हुए  जान  बूझकर  एक  गलत  वक्तव्य  दिया  गया  है

 ।'

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  द्वारा  ब  ताई  गयी  वास्तविक

 a
 स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  समझता  हूं  कि  fafa,  न्याय  और  कम्प

 गृह  मंत्री  द्वारा  सभा  को  जान-बूझकर  गलत  जानकारी  नहीं  दी  गई  थी  ।

 जहां  तक  हरियाणा  के  मुख्य  मंत्री  के  विरुद्ध  श्री  मधु दं  saa  के  विशेष bd

 +  fer
 के  साथ-साथ यह  बताया  है  :

 co
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 cag  सत्य  है  कि  मैंने  31  जनव  a,  160
 को  अपने

 निवास
 स्वात

 पर

 एक

 प्रेस  सम्मेलन

 था  ।  लगभग 1g  दर्जन  प्रेस
 संवाददाता  तथा  इंडियन

 एक्सप्रेस
 के  प्रतिनिधि

 उपस्थित  थे  यह  सत्य  है  कि  मुझ  से  एन०  के के०  fag के के  मामले  क
 वीरें

 में
 इक  मरा  हो

 गए थे  और  इंडियन  एक्सप्रेस  के  अलावा  अनेक  समाचार  पत्रों  तथाਂ

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  संसद  की  विश्वसनीयता  समाप्त  हो  जायगी

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  उचित  नहीं  है  ।

 हिन्दुस्तान  दि  पैट्रियट  और  ट्रिब्यून  ने  मेरे  उत्तर  का  सारांश

 प्रकाशित  किया  है  ।  मैंने  एक  संवाददाता  के  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  केवल  ह  कहा  था
 कि  मेरे  कहने  के  मुताबिक  सम्बन्धित  पुलिस  अधिकारियों  के  लिऐ  यह  आवश्यक  नहीं है
 कि  वे  श्री  एन०  के०  सिंह  के  विरुद्ध  शिकायत  पर  कोई  कार्यवाही  करने  पहले  संसद  के

 कह  ७००  अत स्थगन की  प्रतीक्षा  करें  ।  मेरे  उत्तर  से  संसद  का  कोई  असम्मान  नहीं  हुआ  हैਂ
 मे ंमैं  आपको  और  आपके  माध्यम  से  संसद  के  माननीय  सदस्यों  आश्वासन देना

 चाहता  हूं  कि  मैं  संसद  का  वड़ा  सम्मान  करता  हूं  और  इस
 देश  की  कानून  बनाने  की

 सर्वोच्च  संस्था  को  बड़ा  महत्व  देता हूं  ।

 _.  अतः  मैं  नियम  222  के  अंतर्गत  विशेषाधिकार  के  प्रस्ताव  के
 रूप  में  मामला

 उठाये  जाने

 - की  अनुमति नहीं  देता  हूं  rm  क  कि

 श्री  ज्योतिर्मय  बस ु:  मेरा  व्यवस्था  का
 प्रश्न  है  I  क

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  का  को कोई प्रश्न ही  नहीं  ।

 श्री
 ee

 ह  मेरा  काम  है  ।  चार

 हीला  दत तता रित

 संभाल

 मों
 कोशिश  क्यों  कर

 न्  लि
 रहे  हैं

 ?

 मैं  a लिक विनिर्णय  दे  दिया  है  |  इर

 उठाया जा  सकता
 इस

 विनिंग  के  वाद
 व्यवस्था  का

 कोई
 प्रश्न  नहीं

 ज्योतिर्मय  बस ु:  कया  आपने  मुझ  से
 परा  था  कि  व्यवस्था  का  प्रश्न

 किस  विषय  से
 सम्बन्धित है  ?

 क्ष  महोदय  :  किस
 विषय  से  संबंधित

 To  टाटा  के श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  आपने  ज०  आर० ड  मामले  के  बारे  में  विचार  व्यक्त
 किया कि  आप  इसे  विशेषाधिकार  समिति  को  भेजने  जा  रहे

 हैं
 एक  माननीय  सदस्य :  ag  किस  नियम के  अन्तर्गत बो गल  रहे  हैं  ?

 sit  ज्योतिर्मय  नियम  223  के  अन्तर्गत

 oth  पीकर  त्री गेंने

 सिवा  देग

 atsat,

 अमरीका  और  कनाडा  ने  एक  लम्बा

 पत्र  लिखा  है  जिसमें  उन्हों
 क  क्षमा

 मांगी  परन्तु  उन्होंने  बिना  शर्त  क्षमा  नहीं  मांगी

 4
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 उन्होंने  एक
 लम्बा  पत्र  दिया

 है
 जो  लगभग  दो

 महीने
 पहले

 {

 omar
 ही ania.  आपने

 विचार  व्यक्त  किया  कि  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  rat  भी  पके  प  है  ।  आपਂ

 क  att  भागवत झा  आजाद  ः  यह  सभा  के  समक्ष  हीं  है  ।  आपने «  इसे

 शिकार  समिति  को  भेजा  है  ।  यह यह  सभा  के  समक्ष  नहीं  हैं  ।  वह  अब  इसें  नहीं  उठा  सकते

 oo  oa
 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  कुछ  लिखना  चाहते  तोआ  मुझे  लिख  सकते

 श्री  आप  व्यर्थ  में  सभा  का  समय  ले  रहे  हैं  ।

 Pe  Ex ऋ श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  आप  अध्यक्ष  से  भी  बढ़कर  हैं

 pt

 अध्यक्ष  महोदय  मैंने  इस  पर  समुचित  रूप  से  विचार  किया  gi  यह  आपका
 ऊ

 सिका
 Feat

 हैं
 मेरा  नहीं  ।  आप  पुनः  कोशिश  कर  रहे  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  वह  पीठासीन  अधिकारी  पर  कर  रहे

 उन्हें  इर  तन  वापस  लेना  चाहिए  |  व्य  ms

 )  सला

 अध्यक्ष  महोदय  मैंने  अपना  विनिमय  दे  दिया  है  ।  इस  प
 नहीं  उठायी  जा

 सकती  |  we  sn  कूए  उप

 श्री  संजय  उन्हें  सद  न  को  इस  प्रकार  बाध्य  नहीं  करना
 द्  पलक

 feet  me
 कैनाल ga ait  सी०  पी०  एन०  fag  सदन  में  प्रकार

 की  धमकी  नहीं
 दी  जा

 सकती  |  Zt  i  ts
 (  saa  शान  )

 i  श

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  आपके  पास  उत्तर  भेज  दूंगा  ।

 श्री ज्योतिमंय  बसु  :  मैं  उत्तर  देख  लूंगा  ।  उत्तर  में  उन्होंने  सशर्त  माफी  मांगी  है  और

 वह  यह  कहने का  प्रयास कर  रहे  हैं  कि  उन्हों ने  अपना  कर्तव्य  पूरा  कर  दिया  है
 *'

 भा
 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  जायें  श्री  बी०  शंकरानंद ।

 ee  सयण  नप

 क  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र
 ्य

 ह

 विभिन्‍न  दैनिक  तथा  प्रशिक्षण  संस्थानों  के  सम्बन्ध  में  विधिक  प्रतिवेदन  तथा
 समीक्षा

 | तथा  विलंब के  कारणों  को  बताने  वाले  विवरणों  सहित  लेखा  परीक्षित
 ;  कके

 दिक्षा  कौर  स्वास्थ्य  तथा  समाज  कल्याण
 मंत्री

 बी०  मैं  निम्नलिखित पत्र  सभा  पटल  प
 amt  fe

 (1)  प्रादेशिक  इंजीनियरी  कालीकट केਂ  वर्ष  1977-78  के  वार्षिक
 a

 की

 .  एक  प्रति  तथा उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  त



 ’
 पटल  पर  रखे  गये  पत्र  2  1980

 fice  दस्तावेजों को  सभा  पटल  wat में  विलम्व

 mo)
 उपयुक्त  में

 तथा  दक

 द  ल  स्करण साथ-साथ सभा पा 1 लिन्ती तश्ता प्थगों जी
 क  लिलि  कारण

 बताने
 वाला

 एक  विवरण  air
 ग्रेजी

 में  रखे

 गये ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  245/80)  ats a

 (2)
 प्रादेशिक  इंजीनियरी  श्रीनगर  के  वर्ष  1977-78  के  ator  लेखे

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  उन
 पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन

 उपर्युक्त (
 में  उल्लिखित  दस्तावेजों  को  सभा  पर  रखने में  हुए

 >
 विलम्ब  व  द  बताने  वाला  एक  feet  (fi  री  तथा  अंग्रेजी

 मे में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  zo ०  246/80)  करदा

 (3)  सरदार  वल्लभ  भाई  प्रादेशिक  इंजीनियरी  तथा  प्रौद्योगिकी  सुरत
 के

 वर्ष  1977-78  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  नदी  **
 की  एक  प्रति  लेखे  तथा

 उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 उपर्युक्त  में  उल्लिखित  दस्तावेजों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब
 के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  संस्करण  )  में  रखे  गये

 ।

 देखिए  संख्या  एल०  टी०  247/80)

 (4)  राष्ट्र  la  संस्कृत  दिल्‍ली के  वर्ष  1978-79  के  faa  प्रतिवेदन

 तथा
 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।  oe  nga

 (at)  ‘gear  के  वर्ष  1978-79  के  कार्यकरण  सम्बन्धी  at
 ता  iਂ

 तथा  अंग्रेजी

 की  एक  प्रति  ।

 विलम्ब  तथा  संस्थान  के  लेखे  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने

 aver  एवं  विवरण  तथा  अंग्रेजी  में  रखे  गये  ।  देखिए
 x

 स  या  एल०  eto  248/80)  +  ml

 राष्ट्रीय  पुस्तक  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  197  79  के  बारीक  प्रतिवेदन (5)  र
 Porat दी  तथा  अंग्रजी  की  एक  प्रति  ।

 \ eaTd  के  stor  area  सट  सवा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति ।
 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  249/80)  क ह

 राष्ट्रीय  पुस्तक
 नई  दिल्‍ली

 के
 वर्ष  1977-78  के  लेखापरीक्षित

 लेखे  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 .  वर्ष
 1977-

 मॉ गमन नक
 े

 ital लेखे
 सभा  पटल  पर रखने  में  हुए  विलम्ब

 1978-79
 के

 लेखापर्र  id  लेखे  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के और
 व  ॥ le  mee  न

 vegpraea  का  अंग्रेजी  संस्करण
 18

 29.0
 को

 सभा  पटल  पर  रखा  गया

 6
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 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 asa |  ग्रंथालय में
 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण

 (1  |
 ane  int

 रखे  गये  ।  देखिए  संख्या
 '  rao  टी  250/80)  ्  a

 1977-78
 के  afer

 (6)  विश्वऐश्वयं
 प्र refer  इंजीनि  यदि  क

 क् लेखे  तथा  अंग्रेजी  की  एक

 ललित  दस्तावेजों  को  सभा
 पटल

 पर र  रखने  में  हुए  विलम्ब

 उपर्युक्त
 में  उसी

 ग्रेजी
 में

 के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा

 qu  संख्या  एल०  टी०  2
 251/80) रखे गये

 वर्ष  1977-78  r  प्रतिवेदन
 इंजीनियरी  दुर्गापुर के

 की  एक प्रति  ।
 की  एक  प्रति  तथा

 कालेज के  वर्ष  1977-78
 के  कार्यक

 wl ण
 की  र

 +
 अंग्रेजी

 वार्षिक  प्रतिवेदन
 सभा  We

 रखो  में
 हुए

 विलम्ब
 तथा  उसका  हिन्दी

 साथ-साथ  सभा  पटल  पर  तनि  दे
 err  ely  लाका  गदा संस्करण स  य  में  रखे  गये  ।  देखिए  एल०  eto

 विवरण  दी  तथा  अंग्रेजी  (१
 |

 252/80)
 सारनाथ  के  वर्ष  1978-79  के

 केन्द्रीय उच्चतर  तिब्बती
 (8)  की  एक  प्रति क

 arta  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने
 संस्थान  के  वार्षिक लेखे  सभा  पटल  पर  रखने

 में  रखे  गय े।
 वाला  एक  ि चरण  तथा  अंग्रेजी

 ep  at
 देखिये  संख्या [  एल०  टी  ०  253/80)

 हैदराबाद
 क

 बर्ष  1978-79  के

 (9)  केन्द्रीय  अंग्रेजी  तथा  विदेशी  भाषाएं
 t.  =

 वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी

 नके  कार्यकरण  की  समीक्षा  सम्बन्धी  विवरण
 (fat

 तथा  अंग्रेजी
 संस्था  क  wt  क
 संस्करण

 )

 केन्द्रीय  अंग्रेजी  तथा  विदेशी  भाषाएं  aeqare के  बर्ष  1978-79  के

 (10)
 at  oe

 प्रमाणित  लेखे

 परन  रखे  जान ेके  कारण  बताने
 (11)  लेखे  का  हिन्दी  स संस्करण  साथ  साथ  सभा  पटल

 वाला एक  विवरण  तथ wae

 )
 में

 रखे  गये
 ।

 देखिए

 संख्या  Bo
 ?  25480) प

 व

 (12)  शैक्षिक  1  प्रशिक्षण  नई  दिल्‍ली  के  ad  1978-79

 राष्ट्रीय  की  मिक  मग  धात घान (हिन्द  हवा  अंगरेजी  TRA, * TACT)  की  एक



 भसीन  पटल  पर  रखे
 गये

 पत्र दक  2  7980

 (@)  etc
 रान  तथा

 प्रशिक्षण प
 al  fal  के

 वर्ष  1978-79
 कार्यकरण  समीक्षा  सम्बन्धी  Te

 1

 %  TTC)
 लय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  255/80)

 (13)  मौलाना  आजाद  प्रौद्योगिकी  भोपाल  के  वर्ष  19  1«  के
 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  wt

 EIFEL ए  be

 प्रतिवेदन
 ।  ग्रंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  256  5/80)

 (14)
 दिल्‍ली

 पुस्तकालय  बोर्ड  वर्ष  1978-79  लेखे  सम्बन्धी  लेखा पर  mfaaeq
 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।  में  रखा  गया  ।

 देखिए
 ड  हो

 टी
 257/80)

 नेहरू  स्मारक  संग्रहालय  तथा  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1978-79  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक
 प्रति

 ।
 ं

 प

 ने

 (at)

 नेहरू  स्मारक  संग्रहालय  तथा  नई  दिल्ली  के  ad  1978-79  के

 ae
 रण  की  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की  एक

 प्रति
 ड ( ग्रन्थालय  में

 रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  258/80) i  त

 (16)  दिल्ली  पब्लिक  लाइब्र  री  के  वर्ष  1978-79  के  वार्षिक  प्रति  तथा

 re  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 (a)  लाइब्रेरी  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की  एक

 =  arts  id
 प्रति  ।  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  259/80) े  है

 (17)  रामपुर  रजा  लाइटर  रामपुर  के  वर्ष  1977-78  के  वार्षिक  प्रतिवेदन
 था  अंग्रेजी  की  एक  प्रति ।  थ

 2
 ह

 .  लाइबर  री  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  संभव
 दलों

 एक  प्रति  ।

 उपर्युक्त  में  उल्लिखित  दस्तावेज  सभा  पटल
 पर

 रखने  में  हुए  विलम्ब
 mt  बताने  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ( wate  में  रखे

 गये  |  देखिए  संख्या  260/80)

 (18)  तकनीकी  शिक्षक  प्रशिक्षण  संस्थान  क्षेत्र  चण्डीगढ़  के  वर्ष  1978-79 के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।
 ॉ

 संस्थान  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति ।
 jen  हय

 (arora  में  रखी  गयी
 ।

 देखिए  संख्या  गल  26 SMH.  Cl.
 एक  hy

 कलकत्ता  के  वर्ष  1977-78  के
 लेखे  के

 लेखापरीक्षा  विवरण (19)  .  भारतीय  प्रबन्ध  संस्था
 न

 में  रखा  ग्रा
 erry  afer

 262/80)
 एक  प्रति  tt  क je  | धक  र संख्या  जि न  टाम
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 (20)  प्रादेशिक  इंजीनियरी सिल्चर  के
 वर्ष

 के
 विधिक  प्र तिवेदन

 ere
 इसरत

 ची  ए
 pe  था  लेखा

 साथ  हि  नदी  पटल  पर  week
 अंग्रेजी  संस्करण

 के

 कारण  बता  sagen  ि  लिट ५  तथा  अंग्रेजी
 वीक

 ग्रन्यालय  में

 ह रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  263/80)

 (21)  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  खड़गपुर  के  वर्ष  1978-79  के

 शॉल तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 ina  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  ऑस्कर  T)  की  एक  प्रति  ।

 ग्रन्थालय  में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  264/8(

 (22)
 प  भारतीय

 a  प्रौद्योगिकी  दिल्‍ली  वर्ष  1978-  79  के  विधिक  प्रतिवेदन

 vs तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 (2)  संस्थान  के  कार्यकरण की  समीक्षा  (fe
 नदी  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 ...  में  रखी  गयी
 ।

 देखिए  संख्या
 265/80)

 (23)  ह  ललित  कला  नई  के  वर्ष  1978-79  के  =  धिक  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।  ि

 अकादमी  के  कार्यकरण  की  समीक्षा
 तथा

 अग्रणी  सं
 |

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  266/80)
 ष

 1977-78  के  वार्षिक
 (24)  .  स्कूल

 आफ  प्लानिंग  एण्ड  anne  नई  के  वर्ष
 |

 लेखाओ ं(  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति
 ।

 लेखाओं
 को  सभा

 पटल
 पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  र  बताने  वाला  एक

 गये  ।  देखिए  संख्या
 विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )

 में  रखे
 ह

 267/80

 (25)  संगीत  नाटक  अकादमी
 के

 वर्ष  1977-78
 के

 विधिक

 द
 (faret  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षा  प्रतिशत
 नपा

 अकादमी  के  लेखाओं  की  समीक्षा  की  एक  प्रति  ।

 लेखाओं  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक
 रण  अंग्रेजी  संस्करण  )  ग्रीन न्याय

 बना
 देखिए  संख्या

 faa

 टी
 268/ /80)

 (26)  राजा  राममोहन  राय
 लाइबर

 री
 ee  warmed  1978-79  के  वार्षिक

 rater  ee  x  ort  का
 पावर  ।

 *प्रतिवेदन का  अंग्रेजी  संस्करण 7  1979  को  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  !

 |
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 राजा  राममोहन  राय
 लाइव

 री
 फाउण्डेशन  वर्ष  1978-79 के  कार्यकरण की

 समीक्षा  की  एक  प्रति  ।  प्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  269/80)

 (27)  राष्ट्रीय  शारीरिक  शिक्षा  तथा  खेलकद [उ  संस्थानों  की  समिति  पटियाला  के  ad

 .  1978-79  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति ।

 स्थानों  केਂ  कार्यकरण  की  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  अग्रेजी

 संस्करण )  में  रखे  गये  ।  देखिए  सख्या  270/80)

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  अधिनियम  1961  की  धारा  23  की उ उपधारा (4) (28)

 के  अन्तर्गत  भारतीय  प्रौद्योगिकी  मद्रास  के  1978-79  के  लेखे

 सम्बन्धी  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  ।

 लेखे  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  और  उसका  हिन्दी  संस्करण  साथ-साथ

 सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण
 तथा ड  अंग्रेजी  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  271/80)

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  खड़गपुर  के  वर्ष  1978-79  के  वार्षिक  लेखे  लेखा  वर्ष  की (29)
 समाप्ति  के  बाद  9  महीने  की  निर्धारित  अवधि  में  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने के  कारण

 ्र
 बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  में  रखा  गया |
 देखिए  संख्या  272/80)

 बौद्ध  दर्शन  लेह  के  वर्ष  1978-79  का  प्रतिवेदन  तथा  लेखा  वर्ष  की  समाप्ति के (30)
 are  9  महीने  की  निर्धारित  अबधि  में  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  श(ग्रन्थालय  में  रखा  गया  देखिए  संख्या

 273/80)

 तकनीकी  शिक्षक  प्रशिक्षण  भोपाल  का  वर्ष  1978-79  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा (31)
 लेखा  वर्ष  की  समाप्ति  के  बाद  9  महीने  की  निर्धारित  अवधि  में  सभा  पटल पर  न  रखे
 जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रे  में

 गया  |  देखिए  संख्या  274/80)

 (32)  (um)  मालवीया  प्रादेशिक  इंजीनियरी  जयपुर के  al  के
 विधिक

 की  एक  प्रति  ।

 ी
 कालेज  के  वर्ष  1978-79  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  प्रति  ।

 कालेज  के  प्रतिवेदन  का  हिन्दी  संस्करण  साथ-साथ सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने के
 दी  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  में  रखे कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  (fe

 गये
 ।  देखिए  संख्या  275/80)

 के  वर्ष  1978-79 के
 (33)

 wWsera afam !

 tiara  महायोग जक
 तथा  स्टाफ  कालेज  नई  दिल्‍ली

 e  प्रतिवेदन की  एके  प्रति  ।
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 गम

 कालेज  के  ria  पति  re  कौ  एव  a  प्रति  (fe  तथा  अंग्रेजी

 (ware  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  276/80)

 (34)  क  इंजीनियरी  तिरुचिरापल्ली  कालीकट  और  जयपुर  के  वर्ष  1978-79  के

 क  भतिवेदन  तथा  लेखा  परीक्षित  लेखे  लेखा  वर्ष  की  समाप्ति  के  बाद  9  महीने की

 निर्धारित अवधि  में  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  प्रन्थालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  277/80)

 (35)  प्रादेशिक  इंजीनियरी  कालीकट  के  वर्ष  1978-79  के  विधिक  प्रतिवेदन

 की  एक प्रति ।

 कालेज  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की  एक प्रति  ।

 iin
 म
 प्रतिवेदन

 का  हिन्दी  संस्करण  साथ-साथ  सभा  पटल  पर  न  रखे  जा  ने  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ग्रंथालय  a  गये  ।

 देखिए  संख्या  278/80)  थि

 (36)
 we

 ln  काउण्टर  एण्ड  फोन  रांची  के  वर्ष  1978-79  के  विधिक
 न  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 स्थान  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 संस्थान  के  लेखे  सभा  अटल  पर  न  रखे  जाने के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  टी

 थी  79/80)  ब

 (37)  प्रादेशिक  इंजीनियरी  तिरुचिरापल्ली  के  ad  1978-79  के  वार्षिक  प्र
 दन  की  एक  लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 कालेज  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 त्र
 दैनिक  इंजीनियरी  तिरुचिरापल्ली  का  वार्षिक  प्रतिवेदन तथा  लेखे  का

 हिन्दी  संस्करण  साथ-साथ  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने के  कारण  बताने  वाला
 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।  में  रखे  गये  ।  देखिए
 संख्या  280/80)

 (38)  भारतीय  बालभवन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1978-79  के  वार्षिक  प्रतिवेदन
 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखा  परीक्षित  लेखे  ।

 सोच  इटी  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति ।

 281/80 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  फण  व

 (39)  ललित कला  भ्रकीाद  a  fo
 हल्ली  के

 वध
 soem  क  Sarediier  लेखे

 (ficdt  wer  atte  की  एक  प्रत
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 अकादमी के  कार्यकरण की  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 लेखा
 परीक्षित  लेखे  सभा  पटल  q  र

 में
 विलम्ब

 के  कारण  बताने  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।  रखे  गये  ।  देखिए

 ..  संख्या  282/80)

 (40)  केन्द्रीय  तिब्बती  विद्यालय  प्रशासन  के  वर्ष  1978-79  के  वार्षिक
 मिक *  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  |

 .
 केन्द्रीय  तिब्बती  विद्यालय  प्रशासन  के  वर्ष

 1978-79  के  कार्यकरण  की  समीक्षा

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 वार्षिक  प्रतिवेदन  सभा पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  तथा  लेखा  परीक्षित  लेखे

 सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा

 _  अंग्रेजी  |  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  283/80)

 (41)
 राष्ट्रीय  औद्योगिक  इंजीनियरी  प्रशिक्षण  बम्बई  के  वर्ष  1978-79  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  ले
 _

 लेंगे  ।

 द

 स्थान  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  284/80)

 भारतीय  वधवा  के  वर्ष  1977-78  के  लेखे  हिन्दी  में  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के (42)

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण
 तथा

 अंग्रेजी  een
 में  रखा

 गया |  देखिए  संख्या  285/80)  द
 ee

 (43)  भार  ita  प्रबन्ध  कलकत्ता  का  वर्ष  1978-79  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा

 परीक्षित  लेखे  वर्ष  की  समाप्ति  के  बाद  9  महीने  की  निर्धारित  अवधि  में  सभा  पटल

 पर  न  रखे  जाने  के  कारण  ब्रितानी  वाला एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  285

 प्रतिवेदन (44)  भारतीय  प्रबन्ध  अहमदाबाद  के  वर्ष  1978-79  के  वा
 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखा  परीक्षित  लेख े।

 (zt)  संस्थान  के
 कार्यकरण

 की  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी
 की

 एक  प्रति ।
 a  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  टी  286/80)

 (45)
 तकनीकी  शिक्षक  प्रशिक्षण  कलकत्ता  के  वर्ष  1978.  19  के  विधिक  प्र

 वेदन  तथा  aa  ot  की  एक  प्रति  ।

 (a)  संस्थान के  कार्यकरण  की
 समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  TEAC)  की  एक  प्रति ।

 के  वर्ष  1978-79  लेखा  परीक्षित  लेखे  सभा  पटल  पर
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 न  रखे
 गए

 मे  वाला  एक
 विवरण  तथा  नी  लिलि शश

 अन्
 में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या ए  287/80)

 (46)  भारतीय  प्रबन्ध  संस्थान  बंगलौर  के  वर्ष  1978-79  a J has  प्रतिवेदन
 तथा  अंग्रजी  की  एक  प्रति  ।

 संस्थान  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  अंग्रजी  की  एक  प्रति  ।

 q  थाली  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  288/80)

 (47)  weedy  शिक्षण  प्रशिक्षण  मद्रास  के  वर्ष  1978-79  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  ।

 संस्थान  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  अंग्रेगी  की  एक  प्रति ।
 प्रतिवेदन  का  हिन्दी  संस्करण  साथ-साथ  सभा पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रे जी  थालय  में  रखे गये
 ।

 देखिए  संख्या  289/80)

 (48)  प
 tax  पर्वतीय  शिलांग  के  वर्ष  1976-77  के  वा  तक  लेखे

 तथा  अंग्रजी  की  एक  प्रति  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रत निवेदन  ।

 उपरोक्त  लेखे  सभापटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  एक

 में  रखें  गये  ।  देखिए  संख्या विवरण  तथा  अंग्रेजी

 290/80)

 (49)  विश्वविद्यालय  अनुदान  अलीगढ़  मुस्लिम  बनारस  हिन्द

 दिल्‍ली  जवाहरलाल  नेहरू  पूर्वोत्तर

 पर्वतीय  विश्व  भारती  और  हैदराबाद  विश्वविद्यालय  के  विवरण

 में  प्रत्येक  के  सामने  दिखाये  गये  वर्षों  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  लेखा परी  गीत

 लेखे  सभापटल पर  रखने  में  हुए  विलम्ब के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  |  में  रखा  गया  |  देखिए
 संख्या  एल०

 टी०  291/80)

 (50)  कम्पनी  1956 की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत

 निम्न  ललित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :  न्

 एक  (1)  भारतीय  कृत्रिम  अंग  निर्माण  कानपुर  के  वर्ष  1978-79  के  कार्यकरण
 _

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 भारतीय  कृत्रिम  अंग  निर्माण  कानपुर का
 वर्ष  1978-79  11.0  विधिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखा का वा बापरी क्ष  की

 टिप्पणियां  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०
 292/80)

 योग  ste  दिल्‍ली  के  वर्ष  978-79  के  विधिक  लेखे  तथा
 (51)

 लेखापरीक्षा  लेखा  की  समाप्ति के  बाद  9  महीने की  निर्धारित

 अवधि  में  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  बताने  वाला  एक  विवरण
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 1980

 तथा  )  ।  में  रखा  गया
 ।

 देखिए  संख्या  एल०
 ् टी

 ०  293/80)

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर के  वर्ष  1978-79 के  वार्षिक  लेखे  और
 (52)

 लेखाप  लेखा  व  द  9  महीने  की  निर्धारित

 अवधि  में  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाते  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण

 eas

 तथा  अंग्रेजी  |  में  रखा  गया  |
 देखिए  संख्या

 एल
 .  cr

 ee  94/80)

 (53)  विश्वभारती के  वर्ष  1978-79  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति ।

 farx  वभारती  के  वर्ष  1978-79  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  की  एक  प्रति

 प्रति  का  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखे  जान  के  कारण  बताने

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 rae  में

 रे

 देखिए  संख्या  एल०  eo  295/80)

 भारतीय  उच्च  अध्ययन  शिमला  के  वष  1977-  78  he  1978-79  के
 (54)

 वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  लेखापरीक्षित  लेखा  ad  की  समाप्ति के  बाद  9

 aa  की  निर्धारित  अवधि  में  सभा  पटल  पर  न  रखे  जा  कारण  बताने

 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।  (
 लय  में  रखा  गया

 |

 देखिए  संख्या  एल०  eto  296/80)  ी  छ

 (55)  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  ई  दिल्‍ली  वर्ष  1978-79

 के  लेखाओं  पर  लेखापरीक्षा  लेखा  ad  की ही  monty  के  Te  कनाल

 की  निर्धारित  अवधि में  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बतान  वाला  एक

 नन्दी शए विवरण  TAT  अंग्र॑जी  संस्करण  |  ग्रंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  एल०

 टी  ०  297/80)
 a

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  शांत  रहें |  कृपया  अपना  स्थान  ग्रह ण  कीजिए ।  श्री  बसु
 कृपया  सपना  सीट  पर  afer

 इसकें  बारें  में  आप
 चैम्बर  में  मेरे  से  बात  कर

 सकत  हैं
 ।

 श्री
 at  i

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  वर्ष  1976-77  के  प्रमाणित  लेखे  कौर  समीक्षा  तथा  बिलम्ब

 के  कारण  बताने  वाला  विवरण  तथा  केन्द्रीय  श्रन्तदेशीय जल  परिवहन  निगम  कलकत्ता

 के  वर्ष  1978-79 की  समीक्षा
 तथा  वारिक  प्रतिवेदन ।

 संसदीय कार्य  तथा  संचार  मंत्री  भीष्म  नारायण  go
 पी०  शर्मा

 की

 श्योर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 स भि

 पटल  पर  रखता  हूं
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 (1)  सड़क  निगम  अधिनियम  a ,  को
 था init

 उपधारा  (4)  के

 राहत  |  1.0
 अन्तर्गत

 दिल्‍ली  प्रमाणित  लेखाओं

 तथा  अंग्रेजी र  |"  प्रति  तथ  re
 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन

 ।

 isin  techeot  1976-77 के  लेखाओं  at  समीक्षा
 lien

 तथा

 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 लेखाओं  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  atat  एक

 विवरण  तथा  अंग्रजी  में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या

 298/80)

 (2)  कम्पनी  1956  की  की  उपधारा  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित
 पत्रों  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक

 )  केन्द्रीय
 अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निगम  कलकत्ता  के  वर्ष  1978-79

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 केन्द्रीय  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निगम  कलकत्ता  का  वर्ष  1978-79

 का  वार्षिक  लेखापरीक्षित लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  299/80)

 श्री  राम  जेंट्स  t  मेरे  नो  का  क्या  वना
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  इन  सव  कों  निपटा  चुका  हूं

 ।

 aft  राम  जेठ  सलाना  :  मैंने  30  जनवरी  को  दि दे  |  गेटिस . भेजा .  भेजा  था  ।  उसका  क्या

 हुआ
 ?

 दि
 नहीं  |

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  नहं

 अध्यक्ष  महोदय  कृपया व्य
 कायम

 रखें  ।  मैं  आपकी  बात  भी  सुनूंगा  ।  श्री

 पहले  आप  मुझे  उनकी  बात  सुन ह लेने  दें  ।  मैं  आपको  भी  अपनी  वात  कहने  का  मौका  दूंगा
 ।

 नके  बोलने  के  बा  च श्री  संजय  गांधी  :  उ  ही  मेरा  एक  व्यवस्था का  प्रश्न  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  सभी  एक  साथ  बोलें गे  तो  मैं  कुछ  भी  नहीं  सुन  पाऊंगा

 ह  शि

 n  ।  यह  एक  व्य  का  प्रश्न  जब  कोई श्री  संजय  गांधी :  महोदय

 सदस्य  बोलना  चाहता  है  तो  उसका  नाम  अध्यक्ष  द्वारा  पुकारा  तो  आपने  अध्यक्ष  के
 नाते  माननीय  मंत्री  को  बोलने  के  लिए  कहा  ।  और  फिर  अगर  एक  से  अधिक  सदस्य  एक  साथ

 खड़े  हो  जाते  हैं  तो  उसी  सदस्य  को  बोलने  का  अधिकार  होगा  जिसका  नाम  पुकारा  गया  है  ।
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 केवल  मंत्री  महोदय
 का

 नाम  शुकर
 गया  वा  और

 मही  बोल  सकते
 हैन

 कि  थी  जेठ  सलात | merveeeme \

 श्री  राम ्  जेठमलानी  अध्यक्ष  आपने  ||  ||  के
 ह

 ate  को  कहन
 ् द  व्यवधान

 seme  महोदय :  मैं  इस  पर  विचार  करू  गा  ।  अपना  विनिमय  दूंगा  आप  बैठ  जाइए  ।

 जब  कोई  सदस्य  कोई  मुद्दा  उठाता  है  तो  वह  किन्हीं  नियमों  के  अन्तर्गत  उठाता  अगर  जिस

 नियम का  ag  हवाला देता  है  वह  ठीक  है  तो  मैं  उसे  और  व्याख्या  करने  को  अगर  मैं

 उसे  नहीं  मानता
 तो  वह

 नहीं  बोलेगा
 ।

 यही  प्रक्रिया  मैं  नियमों
 का  ह  वाला  देने  का  प्रत्येक

 सदस्य  क
 को  मौका  दूंगा  |

 डा०  बस्त  कुमार  पण्डित  (  यह  कैसा  नियम  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  ठीक  नहीं  है  ।  यदि  आप  जेसे  सम्मानित  सदस्य  ऐसा  व्यवहार

 करेंगे  मैं  एक-एक  कर  पुकारू  गा  और  इस  पुस्तक  के  अनुसार  अपना  फैसला  दूंगा  ।

 श्री जेठ  wart  !  आप  क्या  कहना  चाहते हैं  ?

 श्री  राम  जेठ  मानी  :  मैँ  केवल  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 30  1980

 को  मैंने  जो  लिखित  नोटिस  दिया  था  उसका  क्या  हुआ  ||

 |

 दम
 गदा  :  यह  मेरे  फैसले में  आ  जाता

 श्रीराम  जब  मलानी :  मैं  नियम  225  का  हवाला  दे  रहा  हूं  ।

 परन्तु  यह  कि  जिस  मामले में  अध्यक्ष ने  नियम  222  के  अन्तर्गत  अपनी  अनुमति  नहीं

 दी  मैं  समझता  हू ंकि  आपने  नियम  222  के  अन्तर्गत  अनुमति  नहीं हीं  दी  है  ।
 ब्

 अध्यक्ष  महोदय :  जी  हां

 श्री  राम  जेठ  मलानी :  परन्तु  क  में  कहा  गया है

 जब  अध्यक्ष ने  नियम  222  के  अंतगर्त  अपनी  सम्मति  देने  से  इनकार  कर  दिया

 हो  या  उसकी  राय  हो  कि  चर्चा  के  लिए  प्रस्तावित  विषय  नुज़ूल  नहीं है  यदि
 वह  आवश्यक  उस  विशेषाधिकार  प्रश्न  की  सूचना  पढ़  कर  सुना  और

 यह  कह  सकेगा  कि  सुचना  नियमानुकूल नहीं  हैं  ।  मैं  आपसे  अनुरोध करता  हूं  कि  उस

 नोटिस  को  पढ़ने  के  अपने  अधिकार  का  इस्तेमाल  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  नहीं  मानता ।  |  ल्

 श्री  राम  जेठ  मानी :  यह  मेरा  अधिकार है  कि  मैं  आपसे  अनुरोध करू  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  यह  जरूरी  नहीं है  ।

 st
 राम

 जेंठ  मानी  :  यह  संसदीय  प्रक्रिया  है

 गेदय : अब अब  बहस  की  जरूरत  नहीं है  ।

 att  राम  जेठ  मलानी  गर
 आप  उन  भट द्र पुरुषों को  बताएँ  जो  नियमों  से  अनभिज्ञ हैं  ।
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 13  1901  )  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 x

 (esate),
 श्री  राम  चन्द्र रथ  :  म  मेरा  प  दमा

 सदस्य  अध्यक्ष पर  आरोप  लगाते  हैं  तो  य a  ग  way  ata  से  क्षमा
 ्य

 मांगनी  चाहिए  ।  )  आप  उन्हें  चेतावनी  q  और  खींचें  ।  कम  से
 rok  लगा  कों चार  अवश्य  बरता  जाना  चाहिए  ।

 थ
 श्री  सिंह (  अध्यक्ष  महोदय  वक

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  एक-एक  करके  सबकी  बात  सुनूंगा  ।  आप  किस
 नियम  की  बात कर

 रहे  हैं  ?  द

 श्री  पौ  सिंह  :  वे  इस  ढंग  से  वात  नहीं  कर  सकत े।  ब  कलाएं
 वृतान्त  में

 सम्मलित  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  इन्होंने  कहा  कि  अन्य  सदस्यਂ '' ्

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  कार्यवाही  वृतान्त  देखूंगा  |  द ््

 ॥ श्री  सिह  आप  इन्हें

 श्री  राम  चन्द्र रथ  मेरा  अनुरोध है  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :  आपको  अनुमति नही  है

 मेरी
 अनुमति  कके  बिना

 कुछ  भी  कार्यवाही
 y-

 वृत्तान्त  में  इ शामिल न  किया  जाये  मं

 अध्यक्ष  महोदय :  verdad  ara  tahun  afe  करें
 बात  पीठासीन  अध्यक्ष  पीठ  के

 लिये  अपमानजनक  हो  तो  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ।
 =

 अब  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  जायें  ।  श्री  शर्मा ।  a

 लोक  सभा  के  विभिन्न  सत्रों  के  दौरान  सरकार  द्वारा  दिए  गयें  विभिन्न

 वचनों  शादी  पर  सरकार  द्वारा  की  गयी  कार्यवाही  बताने  वाले  विवरण

 लोक  सभा  के  विभिन्‍न संसदीय  कार्य  तथा  संचार  मंत्री  भीष्म  नारायण

 सत्रों के  दौरान  मन्त्रियों  द्वारा  दिये  गये  विभिन्‍न  वचनों  तथा  की  गई  प्रतिज्ञाओं पर

 सरकार  द्वारा  की  गई  कार्य  वाही  बताने  वाले  निम्नलिखित  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ब्य

 भ  पांचवीं लोक  सभा (1)  विवरण  संख्या  23  1973

 (2)  विवरण  संख्या  17  दूसरा  1977
 है

 (3)
 1 विवरण  संख्या  18  दूसरा  1977.0

 (4)  विवरण  संख्या  1977

 (5)  विवरण  संख्या  13  तीसरा  1977

 (6)
 विवरण  संख्या  चौथा  सत्र

 1978

 *कार्यवाही  ereibatiatae  नहीं  किया  गया
 ।
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 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  2  1980

 (7)  विवरण  संख्या
 16  1978

 (8)  विवरण  संख्या  --  पांचवां  1978

 (9)
 विवरण  संख्या  1978

 विवरण  संख्या  1978

 {aid 11)  विवरण  संख्या  7  छठा  1978  छठी  लोक  सभा

 (12)  विवरण  संख्या  1978

 (13)  विवरण  संख्या  4  सातवां  सत्र  1979

 (  14  विवरण  संख्या  1979

 विवरण  संख्या  सातवां  1979

 विवरण  संख्या  7-  सातवां  सन्न  1979

 (17  विवरण  संख्या  8  सातवां  1979

 sas  विवरण  संख्या  1979

 विवरण  संख्या  10 -  सातवां  1979 (19)
 विवरण  संख्या  11  1979

 विवरण  संख्या  1979 (20) (21)

 (22)  विवरण  संख्या
 1979  +

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  टी  300/80]

 भारतीय  राज्य  फार्म  निगम  का  वर्ष  1977-78  का  arias  प्रतिवेदन  तथा  समीक्षा

 वित्त  तथा  उद्योग  मंत्री  श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव  की  ओर  से

 कम्पनी  1956  की  धारा  619  क  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों

 तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर
 रखता

 हूं

 med)
 भारतीय  राज्य  फार्म  निगम  नई  दिल्‍ली के  वर्ष  iors

 के
 कार्यकरण

 oy
 सरकार  द्वारा  समीक्षा |

 (2)  भारतीय  राज्य  फार्म  निगम  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1977-78 का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  |
 >

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  301/80]

 हिन्दुस्तान
 नाटो  इन्दु  नगर  हिन्दुस्तान  केस

 न्यूज प्रिट  एण्ड  पेपर  मिल्स  लिमिटेड  नेपा  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  लि
 Sara

 नई  दिल्‍ली  के  वर्थ  1978-79  का  वार्षिक  प्र
 निवेदन  तथा  कार्यकरण  की  bs a

 ?  का  वाचिक का  कारण  बताने  वाले  वे  नारियल  जटा  बोर्ड  का  वर्ष  1978-79

 प्रतिवेदन  तथा  कॉार्पेकररणण  की  उद्योग  तथा  अधिनियम

 1951  के  अन्तर्गत  श्रघितुचनायें  तथा  सेंट्रल  टूल  रूम  एण्ड  ट्रेनिंग  सेंटर  कल बकता  का  ad

 18  J



 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र 13  1901

 1978-79  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  ।

 वित्त
 तथा  उद्योग  मंत्री  प्यार  जि  समन  अवासित

 पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता हूं

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  619  क  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत

 लिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  सेवक  की  एक-एक  प्रति

 हिन्दुस्तान  आटो  इन्दु  नगर  के  वर्ष  1978-79  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |  श

 हिन्दुस्तान  फोटो  इन्दु  नगर  का  ai  1978-79  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  और  oa

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  |

 पर
 पितलाता क

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  302/80]

 हिन्दुस्तान  केस  लिमिटेड  के  वर्ष  1978-79  के
 कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  |

 हिन्दुस्तान  mace  लिमिटेड  का  वर्ष  1978-79  का  वार्षिक

 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।  थालय

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  303/80)

 नेशनल  न्यूज प्रिन्ट  एण्ड  पेपर  मिल्स  नेपानगर  के
 वर्ष  1978-79

 के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।  ्

 नेशनल  न्यूज प्रिन्ट  एण्ड  पेपर  मिल्स  नेपानगर  का  वर्ष  1978-79
 विधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां  ।  थाली  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  304/80)

 हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  नईं  दिल्‍ली  के  वर्ष  1978-79
 के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1978-79  कर  बिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक की

 टिप्पणियां  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  305/80)

 उपयुक्त  मद  (1)  के  और  में  उल्लिखित  दस्तावेजों
 को

 सभा  पटल (2)

 पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाले  दो  विवरण  तथा  अग्रेजी

 |
 में  रखा  गया  |  देखिये

 306/80)

 195  की  उपधारा  (1)  के
 (3)  नारियल जटा  उद्योग

 ys  2  .  ore
 13.0  की

 le
 all

 अन्तर्गत  नारियल जटा  ats  के  जटा  उद्योग  अधिनियम ,

 19
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 1953  के
 ariee FERC) =  araeeit YUP Sy

 ag  1978-79  के  वार्षिक  प्रतिवेदन
 i

 तथा

 अग्रेजी
 की  एक प्रति

 नारियल  जटा  बोर्ड  के  कार्यकरण | dh  wien  कमाए  में  एक  विवरण

 गया  ।
 देखिये  संख्या तथा  aaa  संस्करण ।  में  रखा

 97/80)
 (4)  उद्योग  और  1951  की  धारा  18  की  उपधारा

 \+  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  ग्रे  जी

 की एक-एक  प्रति :

 मैसेज  इण्डिया  बैटिंग  एण्ड  काटन  मिल्स  सीलमपुर  के  प्रबन्ध  ग्रहण

 की  अवधि  का  विस्तार  करने  के  बारे  में  सां०  आ०  512  जो  दिनांक
 4  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 मैसर्स  इण्डियन रबड़  कलकत्ता के  प्रबन्ध  ग्रहण  की  अवधि का
 नांक  7

 besa:
 1979 विस्तार  करने  के  बारे  में  सां०  ato  520  (=)  जो  दि

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।  में  रख  1  गया  ।  देखिये

 संख्या  308/80

 (5)  सेन्ट्रल  टल  रूम  एण्ड  ट्  लिंग  कलकत्ता  के  वह  1978-79  के  वां  पिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये

 संख्या  309/80 )

 a  fa  उत्पाद  शुल्क  1980,  न्यू  इंडिया  इना धो रस  कम्पनी

 लिमिटेड  बम्बई  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  नेपाल  इंदोवेरेंस  कम्पनी  कलकत्ता  का  zd

 1978  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  कौर  ford  बैंक  श्राफ  इंडिया  1934  के  aaa

 श्रधिसुचन
 a

 faa  तथा  उद्योग  मंत्री  मैं  श्री  जगन्नाथ  पहाड़िया  at  ओर

 से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा  नमक  1944  की  धारा  38  के  अन्तर्गत

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1980  तथा  अ  प्रेजी
 ज

 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  26  जनवरी  1980 के  भारत  के  राजपत्र
 _  में  अधिसुचना  संख्या  ato  ato  fro  110  में  प्रकाशित ह  पे  ।  थाली  में

 रखा  गया ।  देखिये  संख्या  310/80)

 कम्पनी  को
 1956 की  धारा  की  उपधारा .  (1)  के  अन्तर्गत

 (2)
 निम्नलिखित  पत्रों  तथा  अ  ग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 :--

 न्य ूइण्डिया  एश्योरेंस  कम्पनी  बम्बई  के  31

 1978  को  मानत  हुए  वर्ष
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा
 |
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 ag  का  31  दिसम्बर
 ह

 ग
 सर्वस्व  मिनी नी  लिमि 1978  को -
 समाप्त  हुए

 प॑  का  वार्षिक  प्र
 लेखा-परीक्षित

 लेखे तथा  उन  प  मही  ल  म्ूालिखापरीक्षक  की  टिप्पणियाँ
 ।

 77 -  थाली  में  रखा  देखिये  ।  संख्या  311/8  0).

 (a)  नेशनल  इंश्योरेंस  कम्पनी  कलकत्ता  का  31  feat a,

 1978  को  समाप्त  ad  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 श

 समीक्षा

 र
 नेशनल  इंश्योरेंस कम्पनी  का  31  दिसम्बर

 1978  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  वार्षिक  लेखा-परी  गीत
 '.  लेखे  तथा  va  पर  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  at  टिप्पणिया ं।

 =  ~
 (a

 थाली  में  गया  देखिये  312/80)  1

 ओरियंटल  फायर  एण्ड  जनरल  इंश्योरेंस  कम्पनी  नई  दिल्‍ली  का शा
 (3)

 31  1978  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर

 रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अग्रेजी

 |  थाली  में  रखा  गया  |  देखिये  सख्या  313/80)

 (4)  भारतीय  ford  बैंक  1934 की  धारा  58  की  उपधारा  (4)  पके

 sata  अधिसूचना  तथा  अग्रेजी  की  एक  प्रति  जिसमें

 स्थानीय  बोर्डों  के  निदेशकों  तथा  सदस्यों  के  पारिश्रमिक  के  बारे  में  भारतीय

 fore  बे  .  विनियमों विनियम  24(1)  और  24  (2) )  के  संशोधन

 दिये गये  हैं  ।  थाली  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  hie
 make त  मामलों  सम्बन्धी  जांच  आयोग  का  प्रतिवेदन  2164.0  तत्सम्बन्घों  के

 विवरण

 मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बेकसूर  aat)

 निम्नलिखित क्त्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  नक

 (1)
 जाँच  आयोग  1952  की  धारा  3  की  उपधारा  (4):  के  अन्तर्गत  मामलों

 प '  संबंधी  जांच  आयोग  के  प्रतिवेदन  की  एक  of  तथा  परिशिष्ट  ।

 (2)  मारुति  मामलों  संबंधी  जांच  आयोग  के  प्रतिवेदन  के
 साथ-साथ  की  गई  कायंवाही

 ज्ञापन  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने-के:कारण
 वाला  एक  विवरण  तथा

 सेवक
 |

 प्रतिवेदन
 व का  हिन्दी  संस्करण  साथ-साथ  सभा

 पंटल  पर  रखें
 रखे  न  जाने ने  के

 कारण  बताने  वाला (3)  ए  दि  >
 एक  विवरण  तथा  अंग्रजी  सस् करा

 . [=  थाली  में  एक  गया  देखिये पट  vet  315/80)  rr

 श्री  ज्योतिर्मय ag  ः  महिला यह  संख्या  2  और  13  उल्लिखित
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 2  1980  सदस्यों  द्वारा  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण

 विधिक  प्रतिवेदन  1977-78  से  सम्बन्धित  हम  यह  जानता  चाहते  हैं  कि  इसमें  इतना

 धारण  बिलम्ब क्यों  हुआ  ?  फिर मद  3,  झपा
 है  और  2  को  देखें  जो  पृष्ठ  107 पर  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  जेसा  मैंने  आप  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  वाले  पत्रों  सम्बन्धी

 समिति  को  लिखें
 ।

 क  ait  ज्योतिरेकं  ag  :  मद  संख्या  5,  पृष्ठ  108  पर  आप  देखेंगे  कि  वह  1977-78  सम्बन्धी

 शझध्यक्ष  महोदय  :  इसे  भी  उक्त  समिति  के  साथ  उठाना  होगा  ।  नियम  305  ग  के  अंतगर्त

 यदि  कोई  सदस्य  नियम  305  ख  के  उपनियम  (1)  के  अधीन  कोई  मामला  उठाना  चाहता है

 तो  उसे  समिति को  लिखना  होगा  ।  इस  सभा  में  वह  मामला  नहीं  उठाया  जाएगा  ।

 अ  थि  घटित प्त
 ी

 कर  पायेंगे ।  ts  bias
 हम  कसे  काम

 आ
 Pettey

 ae  i ee  fi
 2

 जाए ॥  र  को  करी

 वृतान्त में  शामिल  न  किया

 woe  +

 i सदस्य  द्वारा  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण

 aft  ret  फर्नांडिस  29  1980  को  राष्ट्रपति  के

 अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  पर  बोलते  हुए  एक  माननीय  सदस्य  श्री  के०  Fo  तिवारी  ने

 मेरे  विरुद्ध  अनेक  आरोप  लगाने  का  प्रयास  किया  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उनके  द्वारा

 लगाए  गए  आरोप  न  केवल  झूंठे  हैं  अपितु  उनसे  मुजफ्फरपुर  के  उन  लोगों
 की

 भी  तौहीन  हुई  है

 जिन्होंने मुझे  जिताया  यह  लोक  कांग्रेस
 आई

 के  और  किसी  भी  दल  से  असम्बद्ध
 कार्यकताओं  की  बेइज्जती  है  जिन्होंने

 at
 जिताने  के  लिए  कठिन  परिश्रम  किया  ।

 ट
 क्

 **

 अध्यक्ष  मेरी  अनुमति  के  बिना  कुछ  भी  कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  न  किया

 जाए  ।  तिवारी  जी  आपको  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  है  ।
 oS ene

 कार्यवाही वृतान्त  में  सम्मिलित

 **- Gaal  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया
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 13  1901  (a=)  नियम  377  के  अधीन  मामले
 आम

 नियम  377  के  घिन  मामले

 अन्दमान  कौर  निकोबार  हिप समूह  में  सूखे  को  स्थिति

 श्री  मनोरंजन  waa  कौर  निकोबार  :  इस  वर्ष  वर्षा  की

 कमी के  कारण  समचे  अन्दमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  में  सूखे  की  स्थिति  व्याप्त
 है

 ।  सरकार

 ने  इसे  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  घोषित  किया  है  ।  पीने  के  पानी  की  समस्या  बहुत  ही
 विकट

 है
 :  दक्षिण

 उत्तर  और  मध्य  अन्दमान  में  गांव  वालों  को  पीने  के  लिए  पानी  नहीं  मिल  रहा  काम  के

 बदले  अनाज  योजना  को  व्यापक  ढंग  से  लाग  करना  होगा  ।  लोक  निर्माण  विभाग  ने  जो  काम

 आरम्भ  किया  है  वह  पर्याप्त  नहीं  है  ।  इन  गांव  वालों  को  काम  के  बदले  अनाज  योजना  के  अन्तर्गत

 रा  ड्  काम  देने  की  जरूरत  है  ।
 a

 मैं  गह  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  ag  अन्दमान  में  यथाशीघ्र  ग्रामीण  विकास  विभाग
 |

 खोलें  और  जरूरी  स्टाफ  नियुक्त  करें  जिससे  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  तेजी  से  अमल  में

 लाया
 वना  सर  पोती

 को
 जुल  सजरा  सेवा  जा

 i

 राजस्थान  सरकार  द्वारा  को  गई  बिजली  में  कटोती  के  प्रभाव  का  मामला

 थ्रो  विरधी  चन्द  जेन  राजस्थान  सरकार  द्वारा

 भाटिया  आदि  स्रोतों  द्वारा  बहुत  कम  बिजली  मिलने  से  और  अणु  बिजली  घर  कोटा  के  बन्द  होने

 से  10  पर
 सेन्ट  से

 75
 पर  सेन्ट  की  बिजली  के  कटोती

 के  कारण  औद्योगिक  रोक

 नागरिक हवाई  अस्पताल  दवा  आदि  संस्थाओं  में  बुरा  प्रभाव

 पड़ा  है  और  कृषि  उत्पादन  भयंकर  रूप  से  प्रभावित  हुआ  है  और  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में  नगरीय

 एवं  ग्रामीण  जल  प्रदाय  योजनाओं के  ठप्प  पड़ने  से  पानी  नहीं  मिलने  से  हाहाकार  फैला  हुआ  है  ।

 ऊर्जा  विभाग  युद्ध  स्तर  पर  ठोस  कार्यवाई  करके  उपरोक्त  वर्णित  समस्या  को  हल  करते  में
 ्

 सहयोग  दे  ।
 म्

 केन्द्रीय  सरकर  के  क्यारियों  की  संख्या  में  प्रस्तावित  कटौती  का  समाचार

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ने  एक  वक्तव्य

 दिया  है  जिसमें  विभिन्न  मंत्रालयों  और  विभागों  को  कर्मचारियों  की  वर्तमान  संख्या  में  कम  से
 कम  12  प्रतिशत  कटौती  करने  के  लिए  कहा  है  जिससे  गैर-विकास  सम्बन्धी  व्यय  में  कटौती  की

 tag  वक्तव्य न  केवल  इस  अनुचित  धारणा  पर  आधारित  है  कि  केन्द्रीय  सेवाओं  में

 रियों  की  संख्या  अधिक  है  किन्तु  इससे  कर्मचारियों  की  मनमानी  छंटनीं  की  तथा  नई  भर्ती  पर

 प्रतिबन्ध  की  गम्भीर  आशंका  साथ  ही  कर्मचारियों  संख्या  में  प्रस्तावित कमी  से  गैर

 विकास  सम्बन्धी  व्यय  पर  अन्य  अधिक  मूल  आधिक  उपायों  की  अनुपस्थिति  में  बहुत  कम  प्रभाव

 पड़ेगा  |  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  संगठनों  से  उनके  रोजगार  पर  प्रभाव

 डालने  वाले  किसी  कदम  को  उठाने  से  पहले  उनसे  सलाह  लेनी  चाहिए  ।
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 नियम  377  के  अधीन  मामले  2  1980

 व aa कद  धक  मी  के  कारण  केरल  के  किसानों  में  व्याप्त कोको के बीजों के  मृत्य  क

 गहरी  चिन्ता

 a  || श्री  जे०  कुरियन  कोको  के  बीजों  के  मूल्य  में  भारी

 गिरावट के  कारण  कोको  का  उत्पादत  करने  वाले  पांच  लाख  से  अधिक  विशेष रूप  से

 केरल के  किसानों  को  गम्भीर  चिन्ता  और  कठिनाई  हो  रही  है  ।  दशक  में  भारत  द

 प्रयत्नों  और  प्रोत्साहन  से  विशेषरूप से  केरल  सरकार के  आन्दोलन  के  कारण  कोको  की  खेती
 or

 अच्छी  रही  है  ।  कोको  विदेशो ंसे  आयात  किया  जाता  था  जिससे  विदेशी  मुद्रा  में  भार  ९1  944

 होता
 था  |  किन्तु  हाल  ही  में  केरल  और  कर्नाटक  के  किसानों  के  कठिन  के  कारण  इसकी

 फसल  हो  रही  है  और  इससे  काफी  लाभ  एवं  प्रोत्साहन मिल  रहा  है  ।  गत  एक-एक  दशक

 में  5  लाख  से  अधिक  किसानों  ने  कोको  की  खेती  के  कठिन  काम  को  आरम्भ  किया
 है  किन्तु जब

 उन्हें  इसमें  सफलता  मिलने  लगी  तो  इसकी  कीमतों  में  गिरावट  आने  से  उन्हें  अकथनीय  कठिनाइयां

 होने  लगी  ।  भारत  सरकार  और  कृषि  मंत्रालय  इस  स्थिति  से  के  लिए  बड़े  उपाय
 wer र  जे करन ेहैं  ।  वर्तमान  मूल्य  न  केवल  अलाभप्रद  हैं  और  इससे  उन्हें त्रियां  ही  हता है  किन्तु आरे

 इसकी  खेती  करना  भी  बंद  कर  देंगे  ।.  देश  को  वाध्य  होकर  इसका  आयात  करना  पड़गा  जिससे

 राजकोष  को  हानि  होगी  और  विदेशी  मुद्रा  के  साधनों  की  कमी  हो  जायेगी

 कृषि
 मंत्री से  निवेदन  करू  कि  वे  सभा  में  इस  स्थिति  से  बचाव  के  लिए  उनसे  '  तत्काल  उठाये

 जाने
 वाले  कदमों  और  केरल  तथा  कर्नाटक  और  समस्त  देश  में  पांच  लाख  से  अधिक

 किसानों की
 am

 सहायता  हो  मारे  में  शक  लगता
 द  1

 श्री  समर  मुखर्जी  संसद-सदस्य  के  दिल्ली  स्थित  निवास  स्थान  पर  ara  at  तिथियों  कौ

 झ्रासुचना  विभाग  के  कर्मचारियों  द्वारा  फोटो  लेने  का  मामला  | ण्  rete fa
 ि  श्री  सोमनाथ  चार्जों  31  1980  को  लगभग 1  बजे

 तीन  व्यक्ति  संसद  में  भारतीय  साम्यवादी  दल  के
 नेता  श्री  समर  मुखर्जी  के  4,  अशोक

 रोड  स्थित  निवास  स्थान  तथा  भारतीय  साम्यवादी  दल  (ato)  के  केन्द्रीय  समिति  के  कार्यायय में
 आने-जाने  वालों  के  फोटो  ले  रहे  थे  ।  जब  उन्होंने दो  आने  वालों के  फोटों  लिए  जो 4  | |

 Os  आये  थे  तो  आने  वालों  ने  इस  तीनों  व्यक्तियों  पकड़  कर  पुलिस  को  ने  का

 प्रयत्न  किया  किन्तु  दो  व्यक्ति  कैमरा  लेकर  भाग  गये  और  तीसरा  व्यक्ति  जिसने  फोटो  लि

 .  आने  वालों  तथा  वहां  से  गुजरने  वालों  द्वारा  पकड़ा  गया  और  उसे  पुलिस को  सौंप  दिया  गया

 1  नियन्त्रण  कक्ष  के  एक  पुलिस  अधिकारी  श्री  साही  उस  व्यक्ति  को  पालियामेंट स्ट्रीट
 ह
 क

 लिस  स्टेशन  ले  गये
 ।

 किन्तु  ऐसा  प्रतीत  होता  है
 कि

 पुलिस  स्टेशन  में  इंस  व्यक्ति  के  fer क्रुद्ध  जिसे

 रंगे
 हांथों  पकड़ी  गये  कोई  मामला

 दर्ज  नहीं  कराया  गौर  यह  किंया-जा  रहा  है  कि

 सं मेले  ee
 teeter

 सदस्यों  तथा  विरोधी

 agi के  काम  करने  के
 बारे

 में
 बड़ी

 चिन्ता  है  अतः  मैं
 गृह  म

 अबर  मरक  ि  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  बारे
 a  ie  fee  पर  पक  Be

 में  वक्तव्य दें  ।
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 a  विनियोग रेल  विधेयक  1980

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  यह  गम्भीर  मामला  है  ।

 श्री  जानें  फर्नाडिस
 :  यह

 इतना  कैद
 आइला  हैं  फि

 a
 होग

 हए  के

 अधीन किया  जाये  1

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  मन्त्री के  ध्यान  में  लाया  ज जायेगा  Ft t

 विनियोग  1980

 रेल मंत्री  श्री  कमलापति  त्रिपाठी  :  मैं  प्रस्ताव  करता
 करता  हूँ  कि  रेलों  के  प्रयोजनार्थ

 वित्तीय  वर्ष  1979-80  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  रे  कतिपय और  राशियों  के
 संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 ते  महोदय  प्रश्न  यह  है  :  रेलों के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  1979-80  की

 सेवाओं के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  और  राशियों  के  संदाय और  विनियोग

 को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  |

 = प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 अब  हम  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  आरम्भ  करेंगे  । अध्यक्ष  महोदय

 अब  प्रश्न  यह

 खण्ड  2  और  खण्ड  3  विधेयक  का  अ  ग  बने
 .

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खंड  2  ah  ड  3  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।  भ्रनुसुची  खंड  1,  श्रधघिनियम  सुत्र
 शर  विधेयक  का  पुरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 रेल  मंत्री  कमलापति  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 विधेयक  पारित  किया

 जाये  ह

 विधेयक  पारित  किया  जाये ।”' अध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव पेश  किया  गया  :

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  मैं  विनियोग  विधेयक  पर
 बोलता हुं  ।

 तरल  ईंधन  की  स्थिति  समस्त  विश्व  में  और  विशेष  रूप  से  इस  देश  में  बहुत  बुरी  है  ।  यदि  मन्त्री
 महोदय  परिवहन  बंगलौर  जायें  तो  उन्हें  ज्ञात  होगा  कि  सड़क  परिवहन  की  तुलना  में

 से  यातायात  कें  लिए  यातायात  को  चलाने  की  प्रधान  ऊर्जा की  आवश्यकता  बहुत  कम  है  ।

 यह  निश्चित  रूप  से  विश्व  में  सबसे  कम  है  ।  किन्तु  यह  उपेक्षित क्षेत्र  केवल  जब  स्थिति में

 अवरोध  आ  जायेगा  तभी  यह  सरकार  जागेगी  अन्यथा  नहीं  ।  आज  क्या  हो  रहा है  ?  डीजल  की

 pli  पदा
 दय

 दल
 cei  रड  हुए  डीजल  तेल  रपये  प्रति

 लिटर के  हिसाब  से  बिक  रहा  है  माननीय  सदस्य  :  कौन  जिम्मेदार है  ?  )  केन्द्रीय  सरकार

 जिम्मेदार है  ।  )  मैं  मन्त्री  महोदय  से  इस  सभा  में  बार-बार  कहता  आया हूँ  ।  लोक

 अधिक समिति  के  a  में  यह  कहा  गवाह
 दा  ला  बचा
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 विनियोग  रेल  2  1980
 2

 Hed ६४  Fed कहते  हए  बहत  खेद  होता विस्तार  किया  चाहिए  i  किन्तु  मुझे  यह  होता  है  ।  रेलवे  बोर्ड

 में  एक  सेल  है  जो  नई  रेलवे  लाइनों  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  करता है  सड़क  परिवहन  के  पक्ष
 में  कुछ  लोग  aga  ही  शक्तिशाली  और  सक्रिय  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ओर  इसके  परिणामस्वरूप  इस

 देश  में  रेलों  का  विकास  बिल्कुल  ही  समाप्त  हो  गया  ।  यही  स्थिति है

 अब  मैं  दूसरी  बात  पर  आता  हूं  ।  वह  rede  लखनऊ
 ig

 से  लम्बी  चर्चा  हुई  ।  सबसे  महत्वपूर्ण  बात है  भार  योग  और  खाली  गाड़ी के  भार के  अनुपात  में
 कमी  करना  ।  अर्थ-व्यवस्था  बिगड़ती  जा  रही  धड़ा  योग  अनुपात  एक  महत्वपूर्ण  वात

 ।  मैं  माननीय  मन्त्री  से  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  गम्भीर  अनुसंधान  नहीं
 fr या  गया है  |  हमें  बताया गया  है  कि  समस्त  देश  में  दुमंजिली  गाड़ियां  आ  रही  हैं  ।

 किन्तु  हो
 क्या  रहा  कुछ  नमूनों  के  अलावा  और  कुछ  नहीं  सड़क  परिवहन  वालों  अपने  पक्ष

 में  भारी  प्रचार  चल  रहा  है  ।  वे  तेल  आदि  बेचना  चाहते  वे  रेलों  का  विस्तार

 चाहते  ।  आप  उनसे  यह  नहीं  कह  सकते  कि  आप  अपने  घर  जाइए  ।  दुमंजिली  गाड़ियों  के  वारे  में

 धड़ा--भार  योग  अनुपात  है  और  अन्य  बहुत  सी  बातें  हमने  एल्युमीनियम  के  डि

 सिफारिश  की  है  ।  प्रधान  यातायात  इंधन  के  उपभोग  को  कम  करने  का  यही  एकमात्र  उत्तर  है  ।

 आपने  एकाएक  500  करोड़  रुपये  की  लागत  से  कोयले  की  बजाय  डीजल  के  प्रयोग  को  अपनाया

 है  ।  इसमें  लाभ  कया है  यदि  आप  लागत  को  देखें  तो  ज्ञात  होगा  कि  प्रति  टन-किलो  मीटर
 यातायात  के  सम्बन्ध  में  वुद्धि  मुश्किल  से  2  प्रतिशत है  |  यह  स्थिति है  |  मन्त्री  आप

 यहां  केवल  सजावट  के  लिए  नहीं  हैं  हम  आशा  करते  हैं  कि  आप  इन  सब  बातों  को  समझें  और
 दल  से  परे  लोगों  से  सलाह लें  जिससे  रेलों  को  और  देश  को  लाभ  होगा  |

 अगली  वात  जो  मैं  कहने  जा
 रहा  हूं  वह  यह  है

 कि
 बज-बज  नाभरवाना  रेलवे  लाइन  का

 सर्वेक्षण  आपात  स्थिति से  पहले  हुआ  था  ।  इसे  स्थायी  लाइन  समझा  गया  ।  जव  हम  हिरासत में
 थे  तो  पूर्व  रेलवे  के  एक  महाप्रबंधक  ने  इस  सारी  परियोजना  को  काट  दिया  ।  इसके

 स्वरूप  विशाल  सुन्दर  जहां  22  लाख  लोग  निर्धनता  में  रहते  को  हानि  उठानी  ।  यह
 लाइन  अचानक  ही  क्षमता  युक्त  से  अक्षम  हो  गई  ।  1977  में  प्रो ०  मधु  दण्डवते  रेल  मन्त्री

 थे ।  उन्होंने  इस  बात  की  गम्भीरता  तथा  इसकी  सम्भावनाओं  को  समझा  और  1977-78 के
 बजट  में  स्थल  के  बारे  में  अन्तिम  चुनाव  करने  के  लिए  3.85  लाख  रुपये  का  आबंटन  किया था  ।

 मैंने  माननीय  मन्त्री  को  इस  मामले  को  उठाने  के  लिए  लिखा  और  इस  मामले  को  दलगत  आधार

 पर  नहीं  देखा  जाना  चाहिए  किन्तु देश  की  आर्थिक  प्रगति के  लिए  इस  पर  विचार  किया  जाना

 दि
 मजीरा  पिया  माहा

 ee  रेल  परिवहन

 का  बडा  महत्व

 रेल  मंत्री  (a  कम  लापति  :  अध्यक्ष  यह  जो  एऐप्रोप्रीएशन  बिल है  यहं

 सप्लीमेंट री  डिमान्ड्स  का  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  सी  बातें  वैसे  ही  उ  ठा  दीं  |  जब  रेल  बजट

 as  होगा  उस  वक्त  यह  बातें
 कही

 जायें
 तो  उसका  उत्तर  दिया

 जायगा
 ।  मेरी  प्रार्थना

 है  कि

 सगशपटशिव  नाड़
 उसके

 iain
 ऐप्रोध्रीएशन विल

 की  जाय े|
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 13-  1901  )  चोरवाजारी  निवारण  और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय
 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 अध्यक्ष  महोदय  :
 प्रश्न  गह  कि  शिविका

 गात  निसा

 चोरबाजारी  निवारण  कौर  श्रावव्यक  वस्तु  प्रदाय

 संबंधी  सांविधिक  संकल्प  स्वीकृत  तथा  चोर  बानारी  निवारण  wie  graze  वस्तु
 प्रदाय  विधेयक

 अब  हम अध्यक्ष  महोदय  :  हम  कार्यसूची की  मद  11  और  12  पर  विचार  करेंगे  ।  इन
 दोनों  मदों ot  एक  साथ  secre  afar  ह  (era  eek  sees  ecu  यादा  गना

 है  ।  श्री  मगनभाई  ade  अपना  भाषण  जारी  रखेंगे  ।

 at  मगनभाई  ade  कल  सदन  की  क्षमता  के  सम्बन्ध  में

 विचार-विमर्श  करते  हुये  यह  प्रश्न  उठाया  गया  था  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  मेनका के  मामले

 में  यह  व्यवस्था  दी  है  कि  भारत के  किसी  नागरिक की  स्वतन्त्रता  नहीं  छीन

 मेरे  faa
 में  मेनका के  मामले में  उच्चतम  न्यायालय के  इस  विनिर्णय का  हवाला  देना  सही

 होगा  ।  विनिर्णय  देते  हुये  मुख्य  न्यायाधीश  ने  निम्नलिखित  विचार  त्यक्त  किये  ।

 इस  सदन  की  क्षमता  के  बारे  में  जान  कर  इस  सदन  को  प्रसन्नता  होगी  ।
 मैं  उच्चतम

 न्यायालय के  1978 के  प्रतिवेदन  (78  624)  से  सम्बद्ध अंश  उद्य,त  करता  हूं  ।

 और  न्याय  की  परीक्षा  का  रूप  अमूर्त  नहीं  हो  सकता ।  उन्हें  राष्ट्र  की

 आवश्यकताओं  से  दूर  नहीं  रखा  जा  सकता  इस  जाच  का  आधार

 व्यवहारिक  होना  चाहिये  अन्यथा  वह  तर्क  हीन  होगा  ।  लोक  हित  में  पासपोर्ट को
 जब्त  की  प्राधिकारियों  की  स्व-विवेक  शक्ति  कानून  को  अवैध  नहीं  कर  सकती  ।

 1 ह्म
 न  आशंका  कि  ऐसी  शक्ति  का  दुरुपयोग किया  ऐसी  शक्ति  भी

 कार्यकारी  प्राधिकारियों  को  देने  से  संसद  को  नहीं  रोक  सकते  बैध  रूप  प्रयोज्य

 शक्ति  के  प्रयोजनों  को  पूरा  करने  के  लिए  नितान्त  आवश्यक  हो  पासपोर्ट  जारी

 जब्त  अथवा  रह  करने के  मामलों  में  किसी  व्यक्ति  के  अन्य  राज्यों  के

 ाष्ट्रिकों  अथवा  प्राधिकारियों  के  साथ  व्यवहार  पर  विचार  करना  होगा  |

 प्रो०  मधदण्डवते  :  महोदय  आप  इस  सस्वन्घध  में  पहले  ही  विनिर्णय  दे  चुके  हैं  ।

 £: श्री  मगनभाई  बारोट :  मैं  उच्चतम  न्यायालय  के  विनिर्णय  से  उन  लोगों के  लिये  उद्धरण
 ७

 दे  रहा  हूं  जो  यह  कहते  हैं  कि  हम  ऐसा  कानून  नहीं  बना  सकते  |  उसमें  आगे  कहा  गया  है
 :

 सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अथवा  कल्याण के  ऐसे  प्रश्न  हो  सकते हैं  जिसके  सामने

 व्यक्ति का  यह  मूल  अधिकार  कि
 वह  जहां  भी  चाहे  जा  सकता  गौण  हो  जाता  है  1.0

 उच्चतम  न्यायालय  ने  कहा  है  कि  यह  सदन  ऐसा  कानून  बनाने  में  सक्षम है  ।
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 चोरबाजारी निवारण  और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय  2  1980

 संबंधी  सांविधिक
 संकल्प

 मैं  माननीय  सदस्यों को  यह  भी  ar  द  दिलाना  चाहता  कि  जो  माननीय  सदस्य  श्री  राम
 जेठमलानी ने  19  1978  को  इस  सद  विधायक  पर  बहस  में  भाग

 लेते  हुये  कहा  AT  |

 ‘meae  महोदय :  कृपया  आप  संक्षेप  में  कहिये  ।  आपके  पास  केवल  4-5  मिनट हैं  ।

 जी  सगन भाई  :  मैं  केवल  यह  कहना  चाहता हूं  कि  कि कसी
 सदस्य  को

 किसी  समय  एक  बात  और  gat  समय  दूसरी  बात  नहीं  कहनी  चाहिये  ।  श्री  राम

 ने  19  1978  को  इस  सदन  में  जो  वह  यह  था  I

 >
 किन्तु  जब  तक  इस  देश  में  एक  ऐसा  संगठित  राजनीतिक  दल  |  < =

 जो  सांविधानिक

 औचित्य  में  विश्वास  नहीं  जो  राजनीतिक  शिष्टाचार में  विश्वास  नहीं
 जो  अब  भी  देश  के  बड़  अपराधी  से  प्रेरणा  प्राप्त  करता  तब  तक  कानून  की
 व्यवस्था  स्थापित  नहीं  की  जा  सकती  और  आप  विमान  सरकार  को  निवारक  नजरबन्दी
 को  जब  तक  संभव  होगा  तब  तक  जारी  रखने  के  लिये  बाध्य  करेंगे  और  जब  आप  सत्ता

 में  हीं  रहेंगे  तो  इस  कानन  का  आपके  विरुद्ध  प्रयोग  किया  जायेगा  ।

 यह  बात  उन्होंने  राजनीतिक  दलों  के  बारे  में  कही  थी  ।  यह  विचारधारा  उन  माननीय

 सदस्य  की  जिन्होंने  आंसुका  विधेयक  का  समर्थन  किया  था  और
 कहा  था  कि

 राजनीतिक  दलों  के  लिये  भी  निवारक  नजरबन्दी  कानून  होना  चाहिये  ।  मेरा  यह  कहना है  कि

 श्री  जेठमलानी  जो  देश की  जनता  को  अपराधी  समझते  हैं  अपराधी  देश  की  जनता की  राय

 का  सही मू  नहीं  किया  है  ।  यदि  उन्होंने  ag  बात  हमारी  नेता  के  बारे  कही है  तो

 उनकी
 वात  गलत  सिद्ध  हुई  है  ।  अब  यह  सिद्ध  हो  गया  है  कि  वहं  न  केवल  भारत  की  नेता  हैं

 कि  सागल
 मा  बा

 ही  मता  हैं
 लोद  बह  श्री  मती  इन्दिरा  गांधी  हैं

 थ  )
 इसका  इलाज  क्या  है

 ?  एक  माननीय  सदस्य ने  कहा  है  कि  आपराधिक  प्रक्रिया  संहिता

 में
 संशोधन  करना  चाहिये  ।  यहां  पर  अनेक  माननीय  सदस्य  बैंठे  हैं  जो  आपराधिक  कानून  की

 वकालत  कर
 रहे  हैं  ।  धारा  151  में  यह  व्यवस्था है  कि  एक  पुलिस  अधिकारी  संज्ञेय  अपराध

 में  किस  व्यक्ति  को  बिना  वारंट  गिरफ्तार  कर  सकता  है  किन्तु  उस  व्यक्ति  24  घन्टे के

 अन्दर  किसी  मजिस्ट्रेट  के  सामने  उपस्थित  करना  होता  है  ।  क्या  आप  इस  धारा  में  संशोधन

 कर  सकते
 > bed  और  कह  सकते  हैं  कि  हत्या  के  आरोप  में  गिरफ्तार किसी  व्यक्ति  को  मजिस्ट्रेट

 के  सामने  24  घण्टे  के  भीतर  पेश  किया  जाना  चाहिये  और  आधिक  अपराधी  को  छ  फी

 किया  amt  vat  आप  आपराधिक  प्रक्रिया  संहिता में  यह  व्यवस्था  करेंगे ?
 लिये  पेश  s+
 असम्भव  -  इसलिये  तो  मैं  यह  कहता  हूं  कि  हमें  यह  समझना  चाहिये  1981  DH  चुनाव

 गिरती  हुई  कानून  कौर  व्यवस्था  और

 qed  वादि  के

 रुद्ध
 निर्णय  है  ।  1977  में

 लोगा न  ा
 प्रतीकों  स्पष्ट  बहुमत

 मिला  था  ।  आपने  कहा  कि

 a
 आसूदा  को

 समाप्त  करने

 समाप्त  कर  दिया  ।  अब  हम  कहते  हैं  कि का  स्पष्ट  आदेश  दिया है  और  आपने  आशंका  को  समाप्त

 28



 13  1901.  )  चोरबाजारी  निवारण  और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय

 संबंधी  सांविधिक  संकल्प
 —  न

 लोगों  ने  हमें  जमाखोरों  ,  काला  बजारियों तथा  जनता  के  रकत चसको  पर  प्रतीक  लगाने  का

 आदेश  दिया  है  और  हम  यह  करेंगे  ।  इसके  लिये  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  संविधान  संशोधन
 किया  जायेगा  और  हम  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  गरीबों  का  शोषण  न  किया

 इसलिये
 इस  कानून  का  समर्थन  किया  जाये  ।  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  यही  कहना है  ।

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  अध्यक्ष  जिस  अध्यादेश को  कानन की  शक्ल

 ने  के  लिए  यह  विधेयक  सदन  में  पेश  कियागया  मैं  संमांझता हैं  जिंस  समय  यंह  अध्यादेश

 नाया  गया  उस  समय  देश  में  एक  विशेष  परिस्थिति  थी  ।  इंस  देश  में  77  साल  के  बाद  सव

 त  भयंकर  सूखा  पड़ा हुआ  था  ate  का  सारा  उत्तरी  भाग  उस  भयंकर  qa से
 ड़ित  ati  देश  में  केरोसीन  ब  तक  टि  मा  हो

 दि  जाय  वहू  जला
 इसलिए  नहीं  था  कि  उन  चीजों की  कमी  वल्किं  चूंकि  पानी  नहीं

 बिजली  नहीं  पैदा  हो  इसलिए  डीजल  की  आवश्यकता  पहले  से  करीब-कंसीव  दुगनी
 हो  गई ई  और  सामान्य  स्थिति  में  जितना  डीजल  होता है  ,  उससे  काम  नहीं  चल  ane

 it  की  कीमतें  बढ़ीं और  as  ~~ Tat  a  चो स्वा वारों  ge  डर  इस  वात  का  था  कि
 गर

 सरकार  sore  ढंग  से  दखल  नहीं  देगी  तो  देश  की  आम  खास  तौर  से  किसान
 ॥ गरीब  परेशान  होंगे  ।

 दूसरी  विशेष  स्थिति यह  थी  कि  चुनाव  के  पहले  का  था  ।  इस  देश
 में  अनुभव  यह  है

 कि चुनाव  से  पहले  व्यापारियों  में  एक  ऐसा  तबका  होतीं  है  व्यापारी  बल्कि  उनका

 एक ६  छोटा  तबका  होता  है--जो  उस  विशेष  स्थिति  का  लाभ  got  कर  साम।न  का  दाम  बढ़ा  देता
 जो  जिन्दगी  के  लिए  आवश्यक  होता है  ।  चीर-बाजारी  और  रखी  राधाजी  होती  है  3

 गौर  इससे आम  जनता  की  परेशानी  बढ़ती  है  ।
 ्  उस  विशेष  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  अस्थायी  रूप  से  एक  अध्यादेश  लाया  गया

 शा  ।  लेकिन  जिस  यह  अध्यादेश  लाया  उस  आज  जो  शासक  देल  है  और  जो

 न  मंत्री  जी  उन्होंने  सारे  देश  में  धूम-घूम  कर  कहा  कि  ag  अध्यादेश  मेरे

 मुझको  गिरफ्तार  करने  के  लिए  लाया  गया  मेरे  समर्थकों  को  गिरफ्तार  करने  के  लिए  और

 परेशान  करने  के  लिए  लाया  गया  है  ।  इसलिए  उन्होंने  इस  अध्यादेश  की  मुख़ालिफ़त
 थी  |  उस  वक्त  उन्होंने  इस  अध्यादेश  को  गलत  समझा  था  और  जनता  को  कहां  था  कि  इसकी

 जरूरत  नहीं  है  और  यह  राजनैतिक  विशेष  के  कारण  लाया  गया  है  ।  बाद  में  यह  arfaa  a
 गया  कि  यह  बात  सही  नहीं  क्योंकि  उन्हें  या  उनके  समर्थकों  को  गिरफ्तार  नहीं  किया
 बल्कि

 उन्होंने  जो  वातावरण  उसके  कारण  बहुत  सी  राज्य  सरकारों  ने  इसे  मजबूती  के

 साथ  लागू  नहीं  किया  ।  म

 यह  ताज्जुब की  बात  है  कि  जिस  प्रंधान  मंत्री  मे  इस  अध्यादेश  कां  जोरों  से  विरोध

 बराबर  कहा  कि  इसकी  जरूरत  नहीं  यह
 राजनैतिक

 रूप  से
 इस्तेमाल॑  करने  के  लिए  लाया

 उन्हे fered
 गया  जब  देश की  जनता ने  उ  इतना

 बड़ा  बहुमत  दे  दिया  और
 बह

 सत्ता  में
 तो  उन्हें

 इस  बात  का  आत्म-विश्वास होना  चाहिए  था  वि  वद्ध  रसे के  वह  इस  देश  के  सामान्य कानून  के  मुताबिक
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 Sao
 सरकार  चलाने की  कोशिश  करें  भ  मगर  अब  बह  इस

 हैं  ।  राजनैतिक  ईमानदारी  की  बात  थी  कि  अगर  ag  इस  अध्यादेश  को  गलत  समझती  तो ्  तो

 सत्ता  में  आने  के  बाद  वह  इसको  खत्म  कर  देतीं  ।  बड़े  ताज्जुब की  बात  है  कि  उस  अध्यादेश  को

 स्थायी  रूप  दिया  जा  रहा  उसको  कानून  बनाया  जा  रहा  है  और  उसका  इस्तेमाल  किया जा

 रहा है
 ।

 र  प्रधान  मंत्री  जी  ने  सार्वजनिक  रूप  से  यह  पोजीशन  ली  थी  कि  हम  बदले  की  भावना से

 काम  नहीं  लेकिन  मुझे  अफसोस है  कि  इस  सरकार  ने  पिछले  एक  महीने  में  जिस  तरह  काम

 किया
 उससे  वह  बात  साबित  नहीं  हो  रही  है  ।  इसीलिए  में  मंत्री  महोदय  के  प्रस्ताव  का  विरोध

 कर  रहा  हूं  ।  जिस  तरह  से  यह  सरकार  काम  कर  रही  उससे  सारे  देश  के  कर्मचारियों

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  और  अधिकारियों  में  गम्भीर  चिनता  है  कि  यह  सरकार  बदले की
 चाहिए भावना  से  काम  कर  रही  है  ।  प्रजातंत्र  में  हमें  इस  बात  को  मान  कर  चलना

 fr
 देश  में  सरकारें  बदलती  रहती  हैं  ।

 ष्

 इस  देश  में  जो  हमारे  सरकारी  कमेंट्री  हैं  और  जो  हमारा  ऐटमी

 सिस्टम  है  उनके  साथ  हमें  बदले  की  भावना  से  या  कौन  कर्मचारी  किसके  साथ  था  इसको  ध्यान

 में रखकर  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  दुर्भाग्य  इस  देश  का  था  कि  जनता

 पार्टी  जब  शासन  में  आई  थी  उस  भी  यह  हुआ  देश  में  उस  वक्त  भी  यह  यह

 माहौल  बना  कि  कुछ  सरकारी  कमेंट्री  राजनैतिक  कारणों  से  हटाये  जा  रहे  हैं  ।  यह  बात  देश  के

 लिए  अच्छी  नहीं  थी  ।  लेकिन  अगर  वह  बात  गलत  थी  तो  गलत  बात  को  फिर  से  दोहराना  ओ

 उसी
 गलती  को

 फिर
 से  करना  यह  कोई  अच्छी  बात  नहीं  है  और  में  समझता  हूं  कि  इसका

 निराकरण  होना  चाहिए
 ।

 यह  हमारे  और
 आप

 के  दलों  के  हित  में  नहीं  और  देश  के  हित  में  भी

 नहीं  है  ।  इस  देश  में  सामान्य  सामान्य  कर्मचारी  काम  करता  अधिकारी  काम  करता
 संसदीय  व्यवस्था  में  जो  मंत्रि-मंडल  सरकार  वह  कोई  काम  करती  है  ।  लेकिन  अगर  जो

 काम  करता  है  उसके  मन  में  यह  भावना  पैदा  हो  जाये  कि  मैं  ईमानदारी  से  अपने  कत्तव्य  का
 पालन  कर  रहा  हूं  लेकिन  अगर  सरकार  बदलेगी  तों  मैं  उसके  लिए  दोषी  ठहराया  जाऊंगा
 और  बदले  की  भावना  से  मैं  उसके  लिए  शिकार  बनूंगा  तो  इस  देशਂ  में  अस्थायित्व  का
 वातावरण  बना  रहेगा  जो  कोई  अच्छी  बात  नहीं  है  ।  मैं  कहना  नहीं  आज

 सिंह  के  मामले  को  लेकर  यह  भावना  पेदा  कि  क्योंकि  उन्होंने  कुछ  केसेज  की  जांच  पड़ताल

 की  थी  इसलिए  बदले  की  भावना  से  यह  सब  हो  रहा  अगर  ag  भावना  देश  के  अंदर  पैदा

 होती  है  और  लोगों  के  मन  में  डर  पैदा  होता  है
 तो

 यह  कोई  अच्छी  बात  नहीं  है
 ।

 इसीलिए  मैं  यह

 कह  रहा  हूं  और  मैंने  पहले  भी  कहा  था  कि  आज  आवश्यकता  इस  तरह  के  कानून
 की

 नहीं
 सरकार ने  परसों  जवाब  में  यह  नहीं  कहा

 कि  ब्लैक
 माक  टिंग  हो  रही  यह  कारण  है  कमी  का

 तें  बढ़ने  का  |  उसका  सबसे  बढ़ा  कारण  है  इन्सुलेशन  |  सरकार  उसके  लिए या
 ये

 रही
 आज  जरूरत  थी  कि  सके  लिए  कदम  उ  ए  जाते  |  सरकार  ने  कहा  कि
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 ी  उ उत्पादन  घट  गया  ।  उत्पादन  घट  मे  तो  कैसे  बढ़ाया  जाय  जरूरी  सामानों का  उसके

 लिए  सरकार  कोशिश  करती  |  सरकार  ने  यह  कहा  कि  जनता  पार्टी  के  राज  में  यहां  जो  वितरण

 व्यवस्था  थी  उसने  ठीक  से  काम  नहीं  किया  ।  अगर  उसने  काम  नहीं  किया  तो  आज  पहले
 ्

 सरकार को  चाहिए  था  )
 अध्यक्ष  महोदय  :  आनरेबल  मेम्बर जो  कह  रहे  हैं  बिल्कुल  रेकार्ड  न  किया  जाय ।

 वह  सदन  की  का्यंवाही  में  बार-बार  विघ्न  डाल  रहे  हैं  |

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  सरकार  ने  यह  कहा  कि  पिछले  ढाई  तीन  वर्षों  में  वितरण  व्यवस्था

 इस  देश  में  ठीक  से  नहीं  चल  रही  थी  ।  अगर  नहीं  चल  रही  थी  तो  सरकार  इस  सदन  के  सामने
 आती  और  यह  कहती  कि  ढाई  सालों  में  वितरण  व्यवस्था  ठीक  से  नहीं  अब  उस  वितरण

 व्यवस्था को  ज्यादा  प्रभावकारी बनाने  के  लिए  और  आम  जनता  को  उसकी  जिन्दगी का  आम
 सामान  ठीक  कीमत  पर  देने  के  लिए  हम  यह  व्यवस्था  कर  रहे  उसमें  सदन  उसका  सहयोग

 करता  |  मगर  बजाय  इसके  कि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  काम  किया  बजाय  इसके  कि

 स्फीति  को  रोकने  के  लिए  प्रभावकारी  कदम  उठाए  बजाय  इसके  कि  वितरण  व्यवस्था  को

 ज्यादा  व्यापक  और  ज्यादा  प्रभावकारी  बनाया  जाय  जिससे  कि  शहरों  और  देहातों  के  गरीब  और

 मध्यम  वर्ग  के  लोगों  को  ठीक  दाम  पर  सामान  इसके  बजाय  इस  प्रकार के  अध्यादेश को

 कानून  की  शकल  देने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  हम  समझते  हैं  कि  अगर  इस  सरकार  के  हाथ

 में  इस  प्रकार  की  ताकत  दे  दी  गई  तो  इसका  राजनैतिक  दुरुपयोग  किया  जायगा  और  एक  विद्वेष

 की  भावना से  इसका  इस्तेमाल  होगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  सरकार  इस  काबिल  नहीं  है  कि  इसे
 इतना  अधिकार  देकर  आम  जनता  और  आम  नागरिकों  की  जिन्दगी  को  खतरा  पदा  किया  जाय

 इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  इसका  विरोध  किया  जाय  ।

 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 श्री  eam  एंथनी  निर्देश शित  :  अध्यक्ष  जैसा  कि  ot ह

 जानते  इस  विधेयक  से  उस  अध्यादेश  को  कानून  का  रूप  देना  है  जिसे  कामचलाऊ  सरकार  ने

 जारी  किया  था  ।  मैं  अपने  मित्र  श्री  चन्द्रजीत  यादव  के  प्रति  सम्मान  के  साथ  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  उन्होंने  इस  विधेयक  के  विरोध  में  कहा  है  कि  यह  विधेयक  न  केवल  अवसरवाद  का

 बल्कि  कटुता  का  भी  प्रतीक  है  ।  मेरे  विचार  से  वह  उस  दल  के  सदस्य  थे  जिसने  कामचलाऊ

 सस रकार  का  गठन  किया  था  ।  फिर  भी  वह  सदन  से  बाहर  चले  गए  हैं  और  इस  प्रकार  अपने

 कार्य  का  विरोध  कर  रहे  हैं  |  जुज ी ्

 श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  आप  इसका  प्रमथन  करते  हैं  अथवा  नहीं  ?  श

 _
 श्री  फरक

 एंथनी
 :

 आप  मेरे  बिचार  सुनिये
 ।

 आप  इतने  उतावले  क्यों  हो  रहे

 कानून  पर  मगरमच्छ के  आंसु  बहाये  थे
 ।  शांति के  काल  में  निवारक  नजरबन्दी  कानून का  मैं

 हमेशा  विरोधी  रहा  हूं  ।  मैंने  तो
 अनुच्छेद

 22
 की  भी  आलोचना की  थी  ।  मैं  संविधान  निर्माताओं

 31



 चोर  बाजारी  निवारण  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय  2:  1980

 संबंधी  सांविधिक ,  संकल्प  द्
 —  —

 में  से  एक  था  हमने  सोचा  था  कि  उप  महाद्वीप  में  विशेष  परिस्थिति  के  कारण  निवारक

 नजरबन्दी  कानून  को  दोषमुक्त  करना  आवश्यक  था  हमने  इस  निवारक  नज  रद्
 rida  al

 को  दोषमुक्त  कर  दिया  है  .।  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी ने  किसी  अन  राष्ट्रीय  सम्मेलन  की न  के सकल्प
 bs  ele  प्

 a  बात  कही है  ।  उसका  इसके  साथ  कोई  सम्बन्ध  नहों  है  |  जब  तक  अनुच्छेद  22  है  तब  तक

 आप  नजरबन्दी  कानून  को  न  केवल  युद्धकाल  में  अपितु  शास्ति काल  में  भी  दोषमुक्त  क

 रहे  क्या  मैं  यह  वात  कह  सकता  हूं
 ?

 मेरे  मित्र  सब  भूल  नाते  हैं  कि  बह  पहले  जनता  पा

 से  ही  सम्बद्ध थे  ।  मैं  कभी  यह  नहीं  जान  सका  कि  कौनसा  अंश  जनता  पार्टी का  है  किन्तु

 बात  स्पष्ट  है  जो  उच्चतम  नेता  था---जिसे  मैं  हमेशा  पाखण्डी  और  धोखेबाजी  का

 अवतार  मानता  रहा  ने आपराधिक  प्रक्रिया  संहिता  में  ही  निवारक  नजरबन्दी  कानून  को  हमेशा के
 लिये  बुन  देने  का  प्रयास  किया  ।  ऐसा  किसी  और  ने  कभी  नहीं  किया  ।  जनता  सरकारों  ने  विहार

 और  मध्य  प्रदेश  में  लागू  करके  अनिश्चित  प्रतिष्ठा  प्राप्त  की  है  |  वहां
 उन्होंने  आपत्ति

 नहीं
 की

 है
 ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  आपने  यह  क्यों  कहा  कि  मैंने  मगरमच्छ  के  आंसू  बहाये  हैं  ! ?

 stm
 एंथनी  :  मेरे  मित्र  शराब  के  सिवा  किसी  वस्तु  की  जमाखो  र  री

 नहीं
 करेंगे  और

 मेरा  विचार  है  कि  उन्हें  इस  कारण  से  गिरफ्तार  नहीं  किया  जायेगा  ।
 1  क  ie  ऋ  गद

 श्री  सोमनाथ  चार्जों  :  सप्लायर  कौन  होगा  ?
 ow

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  फर्क  एंथनी  ।
 eon  met

 |  श्री  ट्रक  एंथनी  :  मैं  यह  कह  रहा  था  कि  कानन  मर  पत्र  की  दया के
 कारण  नहीं  है  '  मेरे  मित्र  की  विघ्न  डालने  की  सुधारातीत  आदत है  किन्तु  जब  उनके भाषण  में
 विघ्न  डाला  जाता  है  वह  पसन्द  नहीं  करते  ।  मैं  अपने  मित्र  को  कुछ  सिखाना  चाहता

 ह  किन्तु  ag  सीख  नहीं  सकते  ।  अध्यक्ष
 क्या  आप  मुझे  इस  निरन्तर

 की
 जाने  वाली

 टीका  टिप्पणी  के  विरुद्ध  संरक्षण  देंगे  ।  देश  में  जनता  पार्टी  की  तथाकथित  सरकार  ने  अत्यन्त

 अराजकता का  वातावरण  उत्पन्न  कर  दिया  |  आज़  देश  को  युद्ध  जसे  संकट  का  सामना  करना
 पड़  रहा  है  ।  और  पिछला  ave  पेश  किया  गया  मेरे  मित्र  श्री  चन्द्रजीत  यादव  इस  सम्बन्ध

 में  क्या  मैं  कुछ  कह  नहीं  सकता  -  किन्त ुवह  ऐसा  बजट  जानबूझ  कर  पेश  किया  गया  कि
 yar  स्फीति  में  अत्यधिक  विधि  हुई  ।  हमें  तथाकथित  नेताओं  से  अनक  प्रकार  के  आश्वासन  और

 वक्तव्य  सुनने  को  मिले  ।  एक  नेता  ने  बजट  से  एक  प्रतिशत  से  अधिक  सुद्रास्फी
 नहीं  होगी  ।  किन्तु  हम  जानते  है  कि  हमें  तथा  हमारे  देश  को  कितनी  हानि  हुई  ।  एक  किंकर्तव्य

 जोकि  मूत्र--पदार्थ  से  भ्रान्त  को  जब  अनेक  महिलाओं  ने  पुछा  कि  आए
 ह दिया  गया तीब्र  गति  से  बढ़  रही  मुद्रास्फीति  पर  कसे

 नियन्त्रण  करेंगे  ?  एक  fags  उत्तर

 site  aft  garewtter
 ?

 देश
 दिदा

 बाद  ag
 उर

 सलाया  od  कि  दीश  यहि
 से

 दो
 रही

 सुध
 अनियन्त्रित

 हो  गई  है  तो  उन्होंने उत्तर  दिया  :  मैं  दस  महीनों  में  इसपर  नियन्त्रण  कर

 बढ
 हम  जानते  हैं  f कि  किस  प्रकार  का  नियन्त्रण किया  गया  ।  आज  वह  बढ़ती  हुई गौ

 कालाबाजार  की  हुह

 से
 भी  जटिल  हो  गई
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 सम्बन्धी  सांविधिक  संकल्प

 मरे  मिथ  श्री  अटल  बिहारी
 के

 लिये  मेरे  मन
 में  र  पदा  न  केवल  क्त

 दहा
 है

 अपितु
 स्नेह भी  रहा  है  ।

 मैं  यह  अनुभव  किए  विना  नहीं  रह  सकता कि  वह  कुछ  ऐसे  लोगों  का  पक्ष  ले  रहे रहे  हैं  जो

 पुराने  काला

 वा  जारिए हैं  ।  वे  जनता  पार्टी  के  घटक  हैं  ।  इस  प्रकार  के  कुछ  लोग  हैं  ।  एक  जाति

 विशेष  है  और  एक  समुदाय
 विशेष

 है  जिनका  मैं  नाम  नहीं  लूंगा  ।  वे  काला

 मुनाफाखोर  और  जमाखोरिये हैं  उन्होंने  मुद्रास्फीति  की  आग  को  इतना  भड़काया

 है  कि
 a वह  se  सियाग  से  eu aac  हीं  परे  सुक  चहता  है  इ  मेरी  पत्ती  से  ag4  Fare  यत  xP

 कि  सभी  वस्तुओं  के  दाम  बढ़ गए  हैं  ।
 मेरी पत्नी  एक  दुकानदार के  पास  गई

 उसने  उससे  कहा

 कल
 आपने  यहीं  तीन  रुपया  किलो  दिया

 था  और
 आज  आप  एक  किलो

 के
 चार

 रुपये
 ले रहे

 ने
 कहाਂ  सरकार  मेरी  अपनी है

 ।  आज  मैं  चार  रुपए  किलो  दे  रहा  यदि
 अधिक  बोलीं  तो  कल  मैं  इसी  के  लिए  5  रुपए  लंगा  यह  तो  मेरी  पत्नी  के  साथ  हआ  ।

 अनुमान  लगाइये  साधारण व्यक्ति  के  साथ  क्या  होता  होगा  ?  यह  सब  ऐसे  घटित  हुआ  ।  जनता
 के  घटकों  और  जनसंघ  ने  मुद्रास्फीति में  अत्यघिक  वृद्धि  कर  दी  ।  उन्होंने  खुली  छुट्टी दे

 इस  प्रकार के के  लोगों  को  साधारण  कानून  द्वारा  नियन्त्रित  नहीं  किया  जा  सकता
 मे वकील  होने के के  नाते  मैं  कड़े  दण्ड  के  विरुद्ध  जहां  तक  इन  लोगों  का  संबंध है  चाहता

 हूं  कि  शरीयत  कानून
 क >  एक  पहलू  जेसे  कोड़े  लगाने  को  आवश्यक  ay  afar  में  जोड़ा

 जाए मैं  उनके  हाथ  काटने  की  वात  नहीं  कह  रहा  ट  साऊदी  अरव  के  मेरे  एक  मुवक्किल

 ने  बताया  कि  वहां  चोर  होते  ही  नहीं  हैं  ।  सोने  को  कहीं  ऐसे  ही  छोड़ा  जा  सकता  है  ।  मैंने उसे
 ा  कि  यदि  शरीयत  कानून  या  हाथ  काटने  का  दण्ड  भारत  में  भी  लागू  कर  दिया  जाये  तो

 ant  aga  से  व्यक्ति  बिना  हाथों  के  हो  जाते  ।

 इसके  बावजूद  मेरे  मित्र अटल  विहारी  बाजपेयी तर्क॑  देते  हैं  ।  मैं  नहीं  जानता  कि
 उनको

 यह  मिसाल  मिली  कहां  से  ।  उन्होंने  कहा  का  प्रयोग  सब  के  विरुद्ध  fratਂ  मैं

 आपातकाल  का  कट्टर  समर्थक  था  ।  श्री  मोरारजी  ने  मुझसे  ऐसे  ही  बड़ी  चतुराई से  आपने

 स्थिति  का  समर्थन  क्यों  किया ?  मैंने  कहा  अपने  उप-प्रधानमंत्री arg  जी  से आपात

 कयों  नहीं  पूछते
 ?

 उन्होंने  मेरी  अपेक्षा  कहीं  अधिक  जोरदार  समर्थन  किया  था  ।  उन्होंने  संकल्प

 पारित  करने  के  लिए  एक  जोरदार  भाषण  दिया  था  मैंने  तो  एक  वकील  के  रूप  में  इसका

 समर्थन  किया  ।  मैंने  शाह  आयोग  के  समक्ष  श्रीमती  गांधी  की  ओर  से  देते  ए  कहा कि
 का  इलाज  केवल  आपातकाल ही

 विचल  दादा  बान
 की  था

 ही  दिशा भी  यही  था का  एकमात्र  उत्तर  !

 =  ब

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  शान्त !  शान्त  !  यह  कया  है
 ?

 कृपया  शान्त  रहिए  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  आपका  नामांकन
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 )  द
 श्री  फ्रंट  मन्थनी  :  मेरे  नामांकन  का  इससे  कोई  संबंध  नहीं  मेरे  मित्र  नहीं  जाना

 कि  मैं  किस  पार्टी की  ओर  से  नामित हूं  ।
 wa ४

 श्री  मोरारजी  देसाई  के  पूर्ण  प्रयत्नों  के  वह

 नेता  पद  से  नहीं  हटा  सके  ।  तिल  भर  भी  नहीं  हिला  सके  ।  यदि  मेरे  मित्र  इस  वात को  इतना

 दल
 ग

 देत  मों
 अच्छा  होता  ||

 geal  महोदय  :  माननीय  सदस्य  बैठे  बातें  कर  रहे  हैं  ।  यह  क्या है
 ?

 ध  श्री  फ्रैंक  मन्थनी  :  श्री  बाजपेयी  वकील  नहीं  हैं  ।  उन्होंने  और  इस

 नियम  में  अन्तर  करने  का  प्रयत्न  किया  ।  पहली  बात  तो  यह  है  कि  यह  सामान्य  कानून  नहीं

 है  citer  एक  सामान्य  कानून  था  ।  इसे  ऐसे  प्रत्येक  व्यक्ति  के  विरुद्ध  इस्तेमाल  किया  जा

 सकता  था  जो  लोक  व्यवस्था  और  सुरक्षा  के  लिए  खतरा  हो  ।  यह  एक  विशिष्ट  कानून  जो

 कि  मुनाफाखोरी  और  काला  बाजारी  की  बढ़ती  हुई  भयंकर  बुराई  के  विरुद्ध

 यह  '
 के  समान है  ।  एक  मुनाफाखोर  और  काला  बाजार  या  तस्कर  में  कया

 अन्तर  है  ।  क्या  मेरे  मित्रों  ने  का  विरोध  किया  था  ?  उन्होंने  नहीं  किया  था  ।

 परन्तु  अब  जैसा  कि  मैंने  कहा  आज  मैंने  कानून  के  मामले  में  नाराज  कर  दिया है  ।  परन्तु  आज

 ' जखीरे बाजों  बाजारियों  और  मुनाफाखोरों  का  मेरे  मित्रों  द्वारा  विशेष  रूप  से  पक्ष  लिया  जा  रहा
 मैं  इस  संबंध  में  यही  कहूंगा  ।  मैं  सरकार  को  इस  पर  बधाई  देता  हूं कि  निवारक  नजरबन्दी

 में  जितने  अधिक  सं  रक्षात्मक  उपाय  शामिल  किए  जा  सकते  किए  गए  हैं  ।  मैं  अपने  उन  मित्रों
 ते  + ह  ठप  पूछता  हूं  कि  उन्होंने  के  संबंध  में  कया  किया जो  मगरमच्छी  आसूं  बहा  र

 मैंने  तत्कालीन  विधि  मंत्री  श्री  शान्ति भूषण  को  लिखा  था  ।  मैंने  कहा  था  कि  जहां  तक  erScrn

 का  संबंध  वह  ठीक  है  परन्तु  तस्करों  के  लिए  कुछ  संरक्षणात्मक  उपायों  की  व्यवस्था  की

 जानी  चाहिए  ।  आपने  धारा  क्यों  रखी  है  ?  धारा  तो  निवारक  नजरबन्दी  का  विकृत

 स्वरूप
 है  ।  मैंने  निवारक  नजरबन्दी  के  काफी  मामलों  की  पैरवी  की  थी  ।  मैं  अपने  मित्रों  को

 ag  बता दूं  कि  और  के  अधीन  मैंने  सभी  मुकदमें  जीते  ।  एक  अस्पष्ट

 आधार  मिलता  और  हमारे  न्यायधीश  उसे  अस्वीकृत  कर  देते  ।  परन्तु  जो  कानून  हमारे  मित्रों

 ते  बनाया  उसका  क्या  हुआ  ?  मैंने  श्री  शान्ति भूषण  को  धारा  समाप्त  करने  के  लिए  कह

 परन्तु  उन्होंने  ऐसा  कुछ  नहीं  किया  क्योंकि  वे  सभी  अन्दर  से  निवारक  नजरबन्दी  के  कठोर  कानून

 के  विरुद्ध थे  ।  घारा  के
 अन्तर्गत  तस्करों  को  10

 आधार  मिलते  जिनमें से  9  तो  बुरे  हैं  ।  परन्तु

 चूंकि  घारा  अभी  आपने  रखी  हुई  इसलिए  एक  आधार  ठीक  था  और  उसकी  नजरबन्दी

 चलती  रही  ।  आपने  पूरे  कानून  का  स्वरूप  बिगाड़  दिया  ।  सौभाग्यवश  हमारे  पास  कुछ  कानून

 थे  ।  मेरे  मित्र  इससे
 भयभीत

 हैं
 ।

 यदि
 वे  जखीरेवाजों  की  श्रेणी  में  हैं  और  वे  मेरे  पास  आते

 |
 है  तो  मैं

 उनको  यह  आश्वासन
 देता  हूँ

 कि  यदि

 वहीँ  दगी
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 फिर

 राई  मानता ह  सवा एक  चमर  बन्दी  को  ए  परन्तु यह  एक  आवश्यक  बुराई
 जनसंघ  ने  हमें  इससे  भी  अधिक  बुराई  दी  और  हमें  दो  बुराइयों  में  सन्तुलन परन्तु  जनता  और

 रखना  पड़ा  ।
 वह  बुराई  अधिक  बड़ी  है  और  हमें  उसका  सामना  करने  के  लिए  निवारक

 बन्दी को  एक  अ।वश्यक  बुराई  के  रूप  में  अपनाना  होगा  |

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :
 ने  काला  बाजारी  की  बुराई  की  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु

 एक  प्रमुख  बुराई  तो  काले  धन  की  है  ।  वांचू  समिति  ने  अपनी  अन्तरिम  रिपोर्ट  में  नवम्बर  1970

 में  प्रस्तुत
 |  की  जोरदार  फाउ  द  समय  उन्होंने  अनुमान  लगाया  था

 कि  लगभग  7000  करोड  रुपए  का  काला  धन  देश  में  है
 जो  कि  सफेद  धन  का  स्थान  ले

 रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  आपकी  पार्टी  की  आपक cr
 सा  Shee  aaa  अर  गाय

 इकट्ठा  दिया  गया
 था  |

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी
 :  संकल्प  रखने  वालों  में  मेरा  भी  नाम  और  मुझे  अलग  ही  समय

 मिलना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मुझे  उपलब्ध  समय  में  से  ही  समय  दे  रैना  है

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  मैं  केवल  4  मिनट  लूंगा  ।

 aia  समिति  ने  अपनी  अन्तरिम  रिपोर्टे  जिसे  श्रीमती  गांधी  ने  नष्ट  करने का  प्रयत्न

 किया  बड़े  जोरदार  शब्दों  में  विमुद्रीकरण की  सिफारिश  की  थी  परन्तु अब  इसके लिए  काफी

 देर  हो  गई  है  ।  अब
 हम  एक-एक  करके  यह  देखेंगे  कि  शासक  दल  काला  रखी  रिवाजों

 तथा  तस्करों  को  समाप्त  करने  में  कितना  गम्भीर  रहा है  ।  दिल्ली में  मोदी  फ्लोर  मिल्स
 द्वारा  गेहूं

 निम्न

 नाजी  के  मामले  को  लेते  हैं  ।  जहां  तक  मुझे  याद  उन्हें इस  मिल  के  पास
 nee

 क्विंटल  गेहूं  या  अधिक  गेहूं  मिली  थी  |  तत्कालीन  गृह  यदि  आप  अनुमति दें  तो  मैं  उन  कै

 साम  को  उल्लेख  करू  श्री  दीक्षित  ने  पूरे  मामले  को  दबा  दिया  ।  इसके  लिए  जिम्मेदार  व्यक्ति

 को  कुछ  नहीं  कहा
 गया

 |  अब  हम
 डक्कन  भाइयों के  स्वामित्व  में  केबल  के एक  और

 मामले  को  लेते  हैं  ।  श्रीं  गोयनका  शासक  दल  के  सबसे  as  वित्तपोपक  हैं  उन्होंने

 पोस्टरों  की  छपाई के  लिए  14  लाख  रुपए  दिए थे  ।  केस  को  आयातित  पोलीथीन

 के  कच्चे  माल  को  काले  बाजार  में  बेचते  पकड़ा  गया  ।  इन्होंने  इससे  18  करोड़  रुपए  का  सुनाया

 कमाया  ।  उस  उस  व्यक्ति  और  कम्पनी
 को

 कुछ  नहीं कहा  गया  ।  उनके  विरुद्ध  कुछ  नहीं

 किया  गया  ।  हम  एक  और  मामले  को  लेते  हैं  |  भारत  हरि  सिंघानिया  को  निर्यात  किए  जाने

 वाले  कारपेट  पैकिंग  मैटीरियलਂ  और  जूट  उत्पादों  का  कम  बीजक  बनाते  हुए  पकड़ा  गया  ।  यह

 मामला लगभग  49.5  लाख  रुपए  की
 चोरी

 का  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  ने

 अपनी  अपराधों  सम्बन्धी  fea  में  इस  बात  का  विस्तार  से  उल्लेख  त्र  किया  है  कि  किस
 प्रकार  प्रवर्तन  निदेशालय  के  तत्कालीन  निदेशक  का  इसमें  गठजोड़  ज

 orr
 इसके  साथ-साथ  समिति
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 चोर  बाजारी  निवारण  और  वस्तु  प्रदाय  2  1980

 सम्बन्धी  सांविधिक  संकल्प

 ने  यह  सिफारिश  भी
 की  थी  कि  श्री

 जैन  तथा  अन्य  कईयों  पर  मुद्दा मुकदमे  चलाए  जाएं  ।

 परन्तु  कुछ  नहीं  हुआ  ।  आपातकाल  में  सीमा  शुल्क  के  सभी  समाहर्तालयों  को  एक
 परिपत्र  जारी

 किया  गया  था  जिसमें  कहा  गया  था  कि  बीजक  की  ऐसी  हेराफेरी  में  लगी  फर्म  को  हाथ

 लगाया  जाए  जिससे  1000  करोड़ रुपए  प्रति  ae  की  हानि  होती  हो  ।  उन्हें  काय  करत  रद

 दिया  जाएं  ।  लोक  लेखा  समिति  के  अध्यक्ष  के  रूप  में  मुझे  एक  ऐसे  मामले  का  पता
 चला

 जिसे

 मैं भूल  नहीं  सकता  श्रीमती  गांधी  ने  और  किला चन्द  को  232  कर  रुपए

 के  सीसा  शुल्क की  छट  दी  थी  ।  यही  लोग  कहते  हैं  कि  हम  काले  धन  और  काला  बाजारी  को

 समाप्त  करना  चाहते  हैं  ।  ऐसे  लोगों  का  निर्वाह  कैसे  होगा  ?  आप  अपनी  पार्टी  और  चुनाव  का

 काम  कैसे  चलाएंगे  ?  आप  ऐसा  कर  ही  नहीं  सकते  ।  पूंजीवादी  व्यवस्था  चल  ही  नहीं  सकती ।

 वे  केवल  आंखों  में  घूल  झोंकने  का  प्रयत्न  कर  रहे  और  वे  केवल  अपने  राजनीतिक  विरोधियों

 के  विरुद्ध  इसका  प्रयोग  अपने  हितों  को  साधने  के  लिए  करेंगे  ।

 श्री  मनोरंजन  भक्त  तथा  निकोबार  अध्यक्ष  अब  सत्ता

 bia
 हाथ  से  निकल  गई  है

 ।
 इसीलिए

 इस
 विधेयक  को  लाने  वाले

 अब
 मुकर  रहे  हैं  ।  वे

 रहे  हैं  क्योंकि  देश  के  लोगों  को  अब  भलीभांति  यह  मालूम  हो  गया है  कि  इस  अध्यादेश को
 rut  a as  पित  करने  के  पीछे  उनकी  कुछ  दुर्भावना  थी  ।

 हमें  इस  बात  पर  अवश्य  ही  विचार  करना  चाहिए  कि  जब  कांग्रेस  सत्ता  छोड़ी
 थी  तथा  जनता  पार्टी  ने  इस  सदन  में  प्रवेश  किया  था  तथा  देश  की  सत्ता  संभाली  उस

 देश  की  स्थिति  थी  ।  उस  समय  आवश्यक  वस्तुओं  के  दालों  के  खाद्य  तेलों  तथा

 अन्य
 सभी  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्य  वर्तमान  मूल्यों  से  आधे  थे  ।  उसके  पश्चात्‌  कांग्रेस  सरकार

 द्वारा  छोड़  गए  अतिरिक्त  भण्डारों  के  साथ  जनता  पार्टी  की  सरकार  ने  देश  में  कार्य  करना  प्रारंभ

 किया  ।  भारी  जनमत  सिलने  के  बावजूद  भी  वे  कुछ  भी  नहीं  कर  सके  ।  इतने  भारी  भण्डारों  >

 बावजूद  भी मूल्यों में  वृद्धि  हुई  है  ।  वर्तमान  दालों की  खाद्य  तेलों की  सीमेंट  की

 कीमतें तथा  अन्य  सभी  वस्तुओं की  कीमतें  दुगनी  हैं  ।  जसा कि  आप  जानते  ही  हैं  कांग्रस  दे

 शासनकाल  में  सीमेंट से  नियंत्रण  हटा  लिया  गया  था  ।  बाद  में  सीमेंट  पर  नियन्त्रण  लगाया

 गया था  केवल  इतना ही  नही  है  ।  विदेशों से  भी  सीमेंट का  आयात  प्रारम्भ  किया  ग  |

 कोयले  का  कितना  उत्पादन  हुआ
 ?

 हमारे  देश  में  आवश्यक  वस्तुओं  की  क्या  स्थिति  थी  ?

 बारे  में  हम  सभी  जानते  हैं  ।  इस  समय  जबकि  यह  विधेयक  हमारे  सामने  हैं  जौर  सरकार  wea

 को  रोकने  के  लिए  कुछ  कदम  उठाना  चाहती  है  तो  दूसरी  ओर  के  ये  लोग  जो  गरीबों की  भलाई
 ein

 के  लिए  बहुत  बातें  करते  हैं  बे  इस  विधेयक को  रद्द  कराने  का  प्रयत्न कर  रहे  हैं  वे  देश  में  चार

 बाजारी  करने  वालों  तथा  जमाखोरी  करने  वालों  की  बेशर्मी  के  साथ  तरफदारी कर  हे  हैं  ।

 महोदय  हमें  इस  सम्बन्ध में  इस  बात  को  ध्यान  में  रखना  है  |  इस  देश की  जनता ने

 मूल्यों
 पर

 काबू
 पाने  के  देश  में

 गो स्वा लारी
 तथा  जमाखोरी को  रोकने  के  लिए  हमारी

 पार्टी  को  भारी  जनादेश
 प्रदान

 किया  र
 इस कार्य को  प्रभावकारी ढंग  से  नहीं  कर
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 13  1901  चोर  वा जारी  निवारण  और  .  वस्तु  प्रदाय
 धी  सांविधिक  संकल्प

 aa  हैं तो देश की  जनता  आतिक  समय  तक  इन्तजार नहीं  करेगी  ।  जनता  ने  जनता  पार्टी  का  भी

 इन्तजार  नहीं  किया  है  जिसने  10  वर्षों  में  देश  के  हटाने  का  वायदा
 था  इसी  तरह > ee वे  हमसे  भी  यथाशीघ्र कुछ  करने  की  उपेक्षा रखते  हैं  ।  देश की  जनता

 2  कि  ne  ftir  लोगों  wae  के  फार न। हुछ ठोस  were  बॉन  बंसी  ed he | BT  मे  al  सो

 विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  तथा  इस  विधेयक  को  पेश  करने  के  लिए  मंत्री  महोदय  को  बधाई

 देता  हूं  ।  इसके  साथ  ही  मैं  उनको  यह  भी  स्मरण  कराना  चाहता  हूं  कि  इस  fata  की  सफलता
 राज्य  सरकारों  के  सहयोग  पर  निर्भर  है  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  को  यह  समझ  लेना  चाहिए  कि  पुरे  देश

 में  जनता  लोक  (  )  की  राज्य  सरकारें  सत्ता  में  हैं  अथवा  किसी  अन्य

 eat  की  सरकारें  कायम  हैं  ।  यदि  वे  इस  विधेयक  को  am  करने  में  निष्ठा  से  काम  नहीं  करती

 तो  केन्द्रीय  सरकार  को  देश  की  जनता  की  आकांक्षाओं  को  पुरा  करने  के  लिए  प्रभाँवकारी  कदम

 उठाने  के  लिए  गम्भी  रता पूर्व  क  विचार  करना  होगा  क्योंकि  एक  बात  को  ध्यान  में  रखना  है

 (  )  द्वारा शासित  राज्य  में  अन्य  मूल्यों के  साथ  प्याज  5  रु०  किलो  बेची  जा

 रही  है  ।  इसके लिए  उन्होंने  कया  प्रभावकारी कदम  उठाए  हैं
 ?  मैं  जनता  पार्टी  द्वारा  शासित

 राज्यों  की  बात  नहीं  कर  रहा  हुं  ।  मैं  शासित  राज्य  से  यह  पूछना  चाहता हूं  कि

 चोरबाजारी  को  समाप्त  करने  तथा  म्यों को  बढ़ने  से  रोकने  के  लिए  उन्होंने  कौन-कौन  से

 प्रभावकारी  उठाए  हैं  ।  श्री  ज्योतिर्मय ag  अभी-अभी यह  कह  रहे  थे  कि  इस  कानून  को

 मूल्यों  को  रोकने  अथवा  चोरबाजारी  तथा  जमाखोरी  करने  वालों  के  खिलाफ  कार्यवाही  करने
 के

 लिए  इस्तेमाल  नहीं  किया  जायेगा  ।  लेकिन  इस  कानून  को  कार्यान्वयन  किए  बगर  भी  वे त
 मूल्य

 विधि  को  नहीं  रोक  सके  हैं  ।  इसलिए  जो  लोग  पीड़ित  हैं  उनके  कल्याण  का  उपाय  क्या  है  ?

 श्री  ए०  के०  राय  :  यह  एक  विचित्र  स्थिति है  कि  हमें  ag  मांग  करने  की

 sca  पड़ी  है  कि  चोर  बाजारी  करने  वालों  तथा  मुनाफाखोरी  करने  वालों  को  फांसी की  सजा

 दी  जानी  चाहिये  ।  इसे  पंडित  नेहरू  ने  कहा  और  हमने इसे  पूरा  न  करने  के  लिये  उनकी

 आलोचना  की  थी  ।  अब  हम  इस  साधारण  तथा  हानि  रहित  दिखने  वाले  विधेयक  का  वि
 गरो

 घ  कर

 रहे  हैं  ।  क्योंकि  अनुभव  से  यह  मालूम  होता है  कि  कानून  लोगों  को  कभी  भी  भ्रष्ट  नही ंं  बनाता

 बल्कि  कानन  सत्ता  को  राष्ट  बनाता  इसी  कारण  से  हम  इस  विधेयक  का  विरोध  कर रहे

 हनना  हे  कि  प्रत्येक बात  केन्द्र  में  सत्ता  के  वर्ग  व  स्वरूप  पर

 निर्भर  करती  है  ।  इसी  कारण  से  सदन  में  जोरदार  आशंका  व्यक्त  की  गई  है  कि
 देस  विधेयक  को

 दुरुपयोग  किया  जायेगा  |  त

 मेरा  यह  न  विचार  क
 ene

 कि  यह  प्रणाली  किसी  भी

 प्रकार के  निवारक  नजरबन्दी न  के  बगैर  चल  सकती  है  पिछली  संसद  में  मैंने स्वयं

 भारतीय  संविधान  के  अनुच्छेद  22  को  पुरी  तरह  से  हटाने  के  लिये  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  था

 जिसके  अन्तर्गत शासक  दल  को  इस प्रकार के  कानून  बनाने  का  अधिकार  प्राप्त है  ।  मुझे  याद

 है
 सत्त  सम  थो

 सोग
 पत्ता  में  उद

 बड़ें  दगर  यह
 कहा  था  के  ड  एक  द 4 । मु अनिवाय॑  इस

 37



 चोर  बाजारी  निवारण  और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय  2  1980

 सम्बन्धी  सांविधिक  संकल्प

 माना रार

 है  और  हमें  इसके  साथ  चलना  ही  है  ।  अब  वे  ही  लोग  इसका  वि  सम  करन  लेकिन  मेरा

 विचार है  कि  यदि  इस  वर्ग  का  शासन जारी  रहता  है  यह  एक  आवश्यक  शर्ते है  ।  यह  एक

 स्वाभाविक  स्थिति  है  जिसे  दूर  नहीं  किया  जा  सकता  ।  हमें  सत्ता  की  वर्तमान  प्रणाली  से  ऐसे

 लोकतन्त्र  की  अपेक्षा  नहीं  करनी  चाहिये  जो  निवारक  नजरबन्दी  कानून  के  बगैर  चल  सके  मैं  कक
 जानता  हूं  कि  निवारक  नजरबन्दी  कानून  चाहे  यह  सज्जन  विपक्ष  में  रहें  या  पक्  क्ष  में  रहें

 और  विपक्षी  दल  हमेशा  ही  लोकतन्त्र  की  क्षति  के  खिलाफ  आवाज  उठाता  रहेगा  |

 मैं  यह  कहना  चाहता हूं  कि  कोई  भी  निवारक  नजरबन्दी  विधेयक  एक  राजनैतिक

 विधेयक  है  जबकि  अनुचित  ढंग  से  लाभ  कमाना  तथा  चोर  बाजारी  करना  सामाजिक  इया

 प्रश्न  यह  है  कि  क्या  किसी  राजनैतिक  विधेयक  को  सामाजिक  बुराइयों  को  रोकने  के  लिये  उपयोग

 में  लाना  चाहिये  ।  मैं  रहता  हूं  क्योंकि  एक  राजनैतिक  विधेयक  कुछ  संकुचित  होता

 जबकि  सामाजिक  बुरांइयों  को  दूर  करने  के  लिये  प्रचार  तथा  रहस्योद्घाटन  करने  की  आव  THAT

 होती
 इसलिये  मैं  कहता  हूं  कि  उनका  अधिक  प्रचार  किया  जाना  चाहिये  और  कोई  भी

 चीज  छिपा  कर  नहीं  रखी  जानी  चाहिये  ।  पिछली  संसद  द्वारा  उच्च  पदों  पर  भ्रष्टाचार  को

 रोकने
 ने  के  लिये  विशेष  अदालतों  सम्बन्धी  विधेयक  को  पारित  किया  गया  था  ।  सरकार  इस  कानून

 को  उपयोग  में  ला  सकती  अथवा  इसके  क्षेत्र  को  विस्तृत  करने  के  लिये  इसमें  संशोधन  कर

 सकती  है  ताकि  इस  प्रकार  की  अपराधों  को  शीघ्र  कारगर  ढंग  से  निपटाया  जा  सके

 तथा  उनको  सार्वजनिक  रूप  से  दण्ड  दिया  जा  तथा  उन  लोगों  को  जो  इस  प्रकार  के

 करते  सामाजिक  बहिष्कार  किया  जा  सके  तथा  उनको  प्रभावी  ढंग  से  दण्डित  किया  जा  |

 श्री  विजय  कुमार  यादव  |  अध्यक्ष  मैं  इस  विल  का  विरोध  करता  ह्

 जहां  तक  इस  बिल  के  विरोध  करने  का  सवाल  र >  ब्लक  प्रोफिटियारिंग  और  हो

 करने  वाले  लोगों  को  रियायत  देने  का  सवाल  नहीं  है  ।  हमारी  पार्टी  बराबर  इस  बात  ॥

 लड़ती  रही  है  कि  ऐसे  लोगों  के  साथ  किसी  तरह  की  कोई  लीनियेंसी  नहीं  बरती  जाय  ।  लकिन

 आज  सदन  के  सामने  जो  सवाल  पेश  है  कि  बढ़ते  हुए  दामों को  रोकने  के  लिये  उस  उद
 ब्लैंक  होडिला  और  प्रौफिटियरिंग  के  सिलसिल ेमें  जो  पी०  डी०  एक्ट  बिना  कां
 बात  की  जा  रही  क्या  इसका  एक  मात्र  यही  उपाय

 है
 ?  हमारी  पार्टी  यह  महसूस  करती  2

 कि  हिन्दुस्तान  में  आज  से  नहीं  वहुत  पहले  से
 प्रीवे  टिव  डिटेंशन  tae  चलता  रहा  है  ।  लेकिन

 के  रहते  हुए  भी  जो  तजुर्बा  आज  देश  के  सामने  है  वह  यह  है  कि  यह  जो  आधिक

 हैं  इन  पर  रोक  नहीं  लगायी  जा  सकी
 ।

 बहुत  सारे  कदम  उठाये  गये  इस  सिलसिले  में  |

 कभी  पी०  19.0  ऐक्ट  लागू  करने  की  बात  उठी  और  विरोधी  पार्टियों  की  ओर  से
 खास  at  से

 वाम पक्षियों
 की  ओर  से  जब  इसका  विरोध  किया  जाता  रहा  तो  सरकार  पक्ष  की  ओर  से  यह  आश्वासन

 दिया  गया
 कि  कभी  भी  इसका  दुरुपयोग  नहीं  होगा  ।  लेकिन  हमारा  तजुर्बा है है  कि  कोई  भी

 पूंजीवादी  सरकार व
 ait  पी०  डी०  एक्ट  के  नहीं  चल  सकी  |  अपनें  ere  कला  दो  सा  Ta

 के  विरोधी  पार्टियों
 को  दबाने  के  लिये  यह

 आवश्यक  है  कि  घ्  इस  तरह  का  कानून  बनाये

 |
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 reed  सांविधिक  संकल्प
 हा  see  निधन

 और  उसका  इस्तेमाल  अपने  विरोधी  पार्टी  वालों  के  लिये  करे  ।

 हिन्दुस्तान  में  केवल  एक  ही  मौका  आया  1970  में  जब  कांग्रेस का  स्पिरिट  हुआ  at  और

 मती  इन्दिरा  गांधी  उस  समय  माइनॉरिटी  मे

 वॉ  ।

 उस  मौके  vu or a  हमारी  पाद  ने

 जो

 oe RT be  लिया और  उस  दबाव  में  आकर  केवल  पी०  डी०  तक  न  को  उस  समय  खत्म  किया  att  उसकी
 xfer अवघि  लगभग  16

 महीने  की  रही  जव  कि  हिन्दुस्तान  में  प्रीवेंटिव  डिटेंशन  ऐक्ट  नहीं  था  ।  लेकिन

 उस  समय  का  भी  यह  तजुर्बा  है  कि  बावजूद  इस  वात  के  कि  देश  के  अन्दर  प्रिवेंटिव  डिटेंशन  ऐक्ट
 नहीं  रहा  लेकिन  जहां  तक  ब्लैक  प्रौफिटियरिंग  और  होडिला  का  सवाल  है  उस  समय  के

 आंकड़े यह  कि  इस  मामले  में  कोई  बढ़ती  नहीं  हुई  है  ।  और  बढ़ती उस  समय  हुईं  जव
 देश  में  इमरजेंसी  ऐम०  आई०  एस०  ए०  और  सरकार की  ओर से  एम०  आई०  एस०
 ए०  को  और  ज्यादा  खतरनाक  बनाया  गया  ।  उस  समय  की  रिपोर्ट  से  जाहिर  होता  है  कि  ब्लैक

 मारकेटिंग  आदि  में  बढ़ोत्तरी  हुई  ।  जव  पंडित  जवाहर  लाल  जी  प्रधान  मंत्री  थे  उस  समय  भी

 ने  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  इस  का  गलत  इस्तेमाल  नहीं  होगा  ।  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी ने
 भी आवश्सन  दिया  था  और  दूसरी  सरकारों  ने  भी  आश्वासन  लेकिन  व्यवहार  में  लगातार
 soared  तोता  रहा  दारों  साशा  है  फि  q us  Wy  के  opr  जा  रहे

 है उनके  जरिये  हिन्दुस्तान  में  मजदूरों  के  जो  कानूनी  आन्दोलन  होंगे  उनको  भी  आवश्यक  वस्तुओं  की

 सप्लाई  को  मेनटेन  करने  के  नाम  पर  गलत  इस्तेमाल करके  मजदूरों  के  आन्दोलनों को  दबाया
 ् STAT  |

 केवल  एक  बात  और  इस  सिलसिले  में  कहना  चाहता  हूं  कि  कई  तरह  के  संशोधन  आये

 हैं  उनमें खास  तौर  पर  जो  माननीय  सदस्य  श्री  इन्द्रजीत  गुप्ता  का  अमेंडमेंट  आया  है  जिसमें  इस

 बात की  चर्चा  की  गई  है  कि  किन-किन  स्थितियों  में  इसको  अपराध  नहीं  माना  वह  मैं

 आपकी  अनुमति  से  बढ़  देना  चाहता  हूं

 *“परन्तु  इस  उपधारा  के  अधीन  व्यवसाय  संघ  की  किसी  भी  विधि  सम्मत  गतिविधि  को

 अन्तर्गत  हड़ताल  या  नियमानुसार  करना  आंदोलन  भी  आता  अपराध  नहीं  समझा

 जायेगा ।

 अगर  सरकार  यह  आश्वासन देती  है  कि  वह  इसका  गलत  इस्तेमाल  नहीं

 वैसी  हालत  में
 इस  संशोधन

 को  मानना  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल
 का  विरोध

 शर करता हूं  ।

 श्री  हरीश  रावत  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपका इस  बात के  लिये

 शुक्रगुजार हूं
 कि  आपने  मुझे  ऐसे  महत्वपूर्ण  बिल  के  विधय  में  अपने  विचार  प्रकट

 करने  का  मौका

 दिया है  जिसका  सम्बन्ध  आज  हमारे  देश  के  करोड़ों  गरीब  इन्सानो ंसे  इस  ध ्लोक-सभा से

 आज  इस  देश  के  करोड़ों  गरीब
 लोग  इस  बात  की  अपेक्षा  कर

 रहे  हैं
 कि  व  ह  कुछ  ऐसे  कदमों

 si  दागों  Fratreae
 दे  खोरी  का

 जमाखोरी
 का

 अन्त

 हो  सके  ।  हमारी  सरकार  द्
 को

 यहां  पर  लाया  गया
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 संबंधी  सांविधिक संकल्प ==  न

 जो  इस  बात  को  परिलक्षित  करता  1 ध्वनित  करता  है  कि  विंमान  :  इन्दिरा  जी  की

 सरकार  आकांक्षाओं  और  इच्छाओं  क को  समझती  है  ।  इसके  लिये  मैं  अपने  मंत्री जी

 को  और  माननीय  मंत्री जी  को  बधाई  देता  हूं  ।

 थ्  =
 मैं  ही  wt  कोई  अपनी  मां  का  लाड़ला  बेटा  है  युव  भाषाओं  का  प्रतीक  है

 उसको  संजय  होने  में  गव  होना  चाहिए  ।

 *  एक  सदस्य  :  ओ  हो  !

 श्री  खरीदा  रावत  मेरे  इस  तरीके से  हिलाकर  आप  किसी  नये  सदस्य  का
 जो  पहली  बार  इस  संसद  में  युवा  आकांक्षाओं  को  व्यक्त  कर  रहा  हो  गकाटाकी कर  के

 शक्ति  का  अपमान  कर  रहे  देश  के  नौजवान लोगों  का  अपमान कर  रहे हैं  ।  इस  बात

 को  परिलक्षित  करता  बताता  है  कि  आप  किस  तरह  से  सोचने  के  आदी  हैं  ।

 =  कल  इस  सदन  के  माननीय  नई  दिल्‍ली  द्वारा  इस  बिल  को  डिस् एप् रव करने  के
 एक क  प्रस्ताव  मया है  ।  मुझे  इस  बात  का  बड़ा  खेद  हुआ  कि  जिस  विल  का  सम्बन्ध

 पेट की  समस्या  से  जिसका  सम्बन्ध  गरीबों  की  आकांक्षाओं  से  उसका  यहां  पर  इस  तरीके

 से  विरोध  किया  जाये  ।  यह  इस  बात  को  प्रमाणित  करता  है  कि  माननीय  सदस्य  गरीबों

 प्रतिनिधित्व  नहीं  करते  बल्कि  ऐसे  लोगों  का  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  जो  ब्लैक-मादक  टिया रिंग

 करते  और  मुनाफाखोरी  व  जमाखोरी  करते  हैं  ।  यह  बात  इस  बात  से  भी  प्रमाणित  हो  जाती

 है  कि  इस  सदन  की  दर्शक  दीर्घा  में  केवल  दो  बड़े  व्यक्ति  जो  कानपुर  और  बम्बई  के
 | समग्लर  थे  ,  यहां  पर  मौजद थे, [क  जिस  समय  माननीय  सदस्य  नई  दिल्‍ली  बोल  रहे  थे  ।  मैं  इस  |

 बात  की  पुरजोर  मांग  करता  हूं  और  जानना  चाहता  हूं  कि  किस  सदस्य  के  प्रमाण-पत्र  के  द्वारा
 |

 ag  लोगं  इस  सदन  की  दीर्घा  में  आये  थे
 ?

 आज  सारे  उत्तरप्रदेश  और  बिहार में  सरकारें  जातीयता के  आधार  पर  साम्प्रदायिकता

 के  2  आधार  पर  कायें  कर  रही  वहां की  सरकारें  जातीयता के  आधार  पर  सं  रक्षण  प्रदान
 कर  रही हैं  और  साम्प्रदायिकता के  आधार  पर  वहां  की

 प्रान्तीय
 सरकारें  काम  चला  रही

 मै ंतो  सरकार  से  इस  बात  की  मांग  करता  हूं  कि  यह  जातीयता  और  साम्प्रदायिकता
 का  विषधर

 साँप  देश  की  एकता  व  मानवता  को  इससे  बचने  के  लिए प्रिवेंटेटिव  डिटैंशन  एक्ट  के  जरिये

 ऐसी  बातों को  बढ़ावा  देने  वालों  को  कुचलने की  व्यवस्था  होनी  चाहिए ।  यह  दोनों

 आज  देश  की  प्राथमिक  समस्यायें  हैं  ।  यह  चुनाव  में  एक  प्राथमिक  मुद्दा  था  हमारा
 मोद  अवा

 ने  हमें  चुना  है  ।  |

 मैं  जानता  हूं  कि  इस  सदन  के  अन्दर  आज  दो
 वर्ग  ऐसे  एक  वर्ग

 तो  सद  दाता
 और  दूसरा  वर्ग  माननीय  सदस्य  नई बागपत  के  नेतृत्व  में  जातीयता  का  प्रतिनिधित्व  करता है

 दिल्‍ली के  रूप
 में  साम्प्रदायिकता  का  प्रतिनिधित्व

 करता
 निश्चित रूप  में  उनको  मेरी  बात

 लेकिन  मुझे  |  हुआ  कि  आज  रों और  ब्लैक मार्के  टियर्स  का  ये
 बुरी  लगी  लेकिन

 दोनों  वर्ग  मिलकर प्रति
 निमित्त कर  रहे  हैं  ।
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 संबंधी  सांविधिक  सं  कल्प

 ~.

 cored  पा र
 त्री

 भ

 जी  को
 और

 उनकी
 सरकार  स  विल को  यहां पर  लाने

 के  लिए  बधाई  देता  हूं
 औ

 इस  सदन  से से  आग्रह  करता  हूं  कि  इस  बिल  का  समन  करे  ।

 श्री  सोसनाथ  चटर्जी  यद्यपि  इस  विधेयक  का  नाम  काफी  प्रभावी

 और  अच्छा है

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्या  कर  रहे  कया  यही  तरीका  है
 ?

 हुअ श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैं  इस  विधेयक  का  जो  कुछ  इसमें  दिया हू  है  उससे  विरोध
 करता हं  क्योंकि  हम  जानते  इसका  राजनीतिक दवाव  डालने  के  लिए  प्रयोग

 है
 ।

 इस  सरकार  को  जैसी  इस  विधेयक  में  शक्ति  दी  गई  प्रदान  करने  से  इस  देश में  राजनीतिक

 स्वतन्त्रता  और  नागरिक  अधिकारों  पर  रोक  लगाने  के  लिए  एक  साधन  मिल  जायेगा  ।  हमारे

 पुर्व  अनुभव  से  यह  दिखाई  दिया  है  कि  नागरिक  स्वतन्त्रता  तथा  नागरिक  स्वतन्त्रता ओं  का  आशय

 वर्तमान  सत्ताधारी  दल  के  लिए  अभिशाप  है  ।

 मैं  इस  थोड़े  से  समय  में  जो  आपने  मुझे  दिया  है  उन  सब  बातों  के  बारे  में  जो  कि इस
 Qs wees

 समय  में  हई  हैं  बयान  नहीं  कर  सकता हें  ।  किन्तु  मुझ  याद  आता  है  कि  1971  में  जब
 श्रीमती AIS  इन्दिरा  गांधी  सभा  में  वापस  आईं  agua  तो  हमें  रोज  याद  आता
 witar 2 ट्र मरा  हटाओ  का  जो  नारा  दिया  था  तो  पहला  कानून  जो  इस  सभा  में  आया  वह  कमी  साਂ  को

 अधिनियम  में  बदलने  का  था  ।  उस  समय  श्री  पत्त  जो  उस  स  मय  गृह  मन्त्री  और

 अभी  *गया  राम  हुए  हैं ९  भारत  सरकार की  ओर  से  इस  सभा में  आश्वासन  दिया  था  कि  इसे

 राजनीतिक  विरोधियों  के  विरुद्ध  wate  नहीं  किया  जायेगा  ।  यहां  तक  कि  श्री  ब्रह्मानन्द  रेड्डी ने
 जो  विधिवत  गह  मन्त्री  संशोधन  विधेयक  पर  चर्चा  के  दौरान  यह  आश्वासन  दिया

 ।  किन्तु  मैं  इस  सभा  में  किसी  भी  व्यक्ति  को  अथवा  बाहर  जो  लोग हैं  उन्हें कह  नहों  सकता
 कि  किस  प्रकार  का  राजनीतिक  विरोधियों  को  सताने  अथवा  उत्पीड़न  के  अलावा  किसी

 प्रयोजन  के  लिए  प्राग  नहीं  किया  गया  ।  य  सिं  चका है  ।

 हमने  पिछले  वर्षों  में  देखा  है  कि  वर्तमान  सत्ताधारी  दल  के  हाथ  में  निवारक  निरोधक

 कानून  उन  लोगों  को  दबाने  और  उत्पीड़न  के  लिए  एक  साधन  है  जिन्होंने  उस  एक  व्यक्ति

 का उल्लंघन  किया  तथा  अनुसरण  नहीं  किया  जिसने  सभी  संवैधानिक  और  राजनीतिक  सिद्धान्तों

 के  विरुद्ध  राजनीतिक  सत्ता  पर  अधिकार  किया  ।  अतः  हम  महसुस  करते हैं  कि  यह  ऐसा  साधन है
 जिसे  सत्ताधारी  दल  के  हाथ  में  राजनीतिक  विरोधियों  को  सताने  तथा  उनकी  नागरिक  स्वतंत्रताओं

 पर  रोक  लगाने  क ेके  लिए  प्रयोग  किया  गया ।  थ

 जिसे स  भा  बैठी  है  और  जबसे  सरकार  का  गठन  हुआ  है  हमें  कई  अवसरों  पर  यह  कहा

 नहें  नागरि  स्वतंत्रताओं  पर गया है  कि  उन्हें एक  गम्भीर  और
 करी

 विरासत  मिली  किन्तु उ

 रोक  लगाने  के  लिए  केवल  इसी  की  अध्यादेश का  स्वा  |  एक  भी  शब्द  इस  बारे का  श

 निल  नि  कहूं  कि  कोई  कानून  प्रत्यक्षतः
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 संबंधी
 attire

 संकल्प
 का  अक  अररा

 आवश्यक  वस्तु तू  अधिनियम  के  उचित  Genrerecr  को  अपेक्षा  चोर  बाजारी  कौर  जमाखोरी पर

 प्रभावी  नियन्त्रण  नहीं  रख  सकता  जबकि  इस  अधिनियम में  सात  वर्ष  की  कड़ी  कैद  की  व्यवस्था  है
 तथा  जो  चोट  र  बाजारी  करने  वालों  और  जमाखोरों  को  भविष्य  में  इसी  प्रकार

 के
 र  करने

 से  रोकता  है  और  जिसमें  उनके  नाम  समाचार  पत्रों  आदि में  प्रकाशित  कर
 ने

 की
 व्यवस्था

 उनका  प्रचार  किया  जा  है है  ।  उन्हें  मुकदमा  चलाये  बिना  छ  होने  तक  जल  में  रखने
 इस  प्रकार  का  कानून < wolf  ग  eft  wart  renee  कैसे  आशा  कर  सकते हैं  कि  झांको

 _

 नियंत्रित कर  पायेंगे  ?  tar  में  मूल्यों पर  नियंत्रण  करन ेके  उपबन्ध  थे  किन्तु
 स्वा  इसका झ्

 इस्तेमाल
 किया  गया  ?

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  कहता  हूं  कि  वह  सभा को  तथा  देश  को  बतायें  कि  क्या  आपने

 मीसा  का  उस  बके  लिए  प्रयोग  किया  ?  क्या  जब  था  तो  आप  मूल्यों  को  नियन्त्रित कर
 सके जब  इसमें  इसी  प्रकार  की  व्यवस्था थी  ।  क्योंकि हम  समझते  उद श्य यह नहीं यह  नहीं
 Zt  1

 j
 हम  समझते  हैं  कि  यह  धारणा  बनाना  भी  एक  उपहास  है  कि  एक  दल  जिसकी  नीतियों से

 दशकों तक  चोर  बाजारी  और  काले  धन  को  पैदा  किया  गया  तथा  जिससे  अर्थ-व्यवस्था  को  नष्ट

 किया  क्या  उसकी  चोर  जमाखोरी  और  मुनाफाखोरी  को  नियंत्रित
 करने  की  कोई

 राजनीतिक  अथवा  प्रशासनिक  इच्छा  है  ।  हम  समझते है ंैं  कि  जो  लोग  कानून  के  अन्तर्गत

 है  क्योंकि वे  जानते है है ंकि  उनके  मित्र हैं  उन्होंने  ही  आर्थिक  अपराधों  से  देश  को  बन्दी  वना  रखा  है

 आज शक्ति  में  हैं और  वे  यह  भी  जानते  हैं  इसके  वास्तविक  शिकार  मजदूर  शिक्षक

 और  मेहनतकश  जनता  होगी  ।

 त्री  महोदय  ने  इस  विधेयक  को  स्थापित  करते  समय  यह  संकेत  किया  था  अथवा
 दी  थी कि  सरकार  जानती  है  कि  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सरकार  के  रास्ते पर  केस

 लाना है  |  मैं  मन्त्री  महोदय  से  सीधे-सादे  रूप  में  कहना  चाहता  हूं
 कि

 यदि  आपको इस  देश  के

 संविधान के  लिए  कोई  सम्मान ह ैै  और  यदि  आपको  इस  देश  के  प्रशासन  संघीय  स्वरूप में

 वादि
 2 at feat =u Aor

 प्रकार की  धमकी न  दीजिए  ।  आप  हमें  बंगाल  की  खाड़ी  में  फेंक

 सकते हैं  कि  तु  इस  देश  के  लोग  आपको  हिन्द  महासागर  में  फेंक  देंगे  ।
 a

 अपने  विपक्षी  मित्रों  से  केवल  एक  वात  कहना  चाहता हूं  कि  जब  संशोधन  आये
 तो  मुझे  याद है  मैंने  अपने  मित्रों  से  कहा  था  कि  ऐसे  कानूनों  समर्थन  न  कीजिए  क्योंकि आप अ
 एव  दिन  इसके  शिकार  बनेंगे  और  हुआ  भी  यही  ।  श्रीमती इन्दिरा  गांधी के

 कांग्रेसी  सदस्  यों  को  बिना  मुकदमा  चलाये  तथा  बिना  अवसर  दिये  के  न  बन्द  fir

 air)  मेरे जो  मित्र  भविष्य  में  उनके  रास्ते  पर  नहीं  आते  उन्हें  चोर  बाजार

 गरी

 करने  वालों  और

 गा  rr  के  शिकार  बनेंगे  ।
 मुनाफाखोरों  के  रूप  में  अपराधी  करार  किया  जा

 आप  यह  न  भूलें  कि  बात  यहीं  पर  समाप्त हो  जाती  आप  उन  लोगों

 ग
 को

 शक्ति  प्रदान  कर

 रह ेहैं  जिनकी  शक्ति  की  भूख  शान्त  होने  वाली  नहीं  है  ।  अतः  मैं  सरकार  से  सत्ताधारी दल  और
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 सम्बन्धी  सांविधिक  संकल्प

 अपने  माननीय  मित्रों  से  जिनके  लिए  मेरी मेरी  बड़ी  श्रद्धा  निवेदन  करता  हूं  कि  आप  नौकरशाही

 को  यह  शक्ति न  दें  ।  \

 स 1 *st ए
 सेवाराम  अध्यक्ष  महान  सभा  में

 &  लोगों  fos
 | अपना  पहला  भाषण  आरम्भ  करने  से  पहले  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  जिन्होंने  राष्ट्र के

 इस  सर्वोच्च  प्रतिनिधि  मंच  पर  मुझे  भेजा  है  तथा  अपने  प्रिय  नेता  डा०  कालेगनार  करुणानिधि  के

 प्रति  अपना  आभार  प्रकट  करना  चाहता  मैं  अपने  द्रविड़  मुनेत्र  कड़गम के  नेता  डा०
 का लेग नार  करुणानिधि  के  प्रति  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  मुझमें  अपना  विश्वास  प्रकट  किया  है  ।

 चर्चाधीन  विधेयक  1979  में  जारी  किये  गये  राष्ट्रपति  के  अध्यादेश  का  स्थान  लेगा  जिससे
 राष्ट्र  विरोधी  गतिविधियों  जैसे  चोर  जमाखोरी  आदि  में  सक्रिय  समाज  विरोधी  तत्वों

 को  नियंत्रित  करना  है  जिनके  कारण  आवश्यक  वस्तुओं  की  कमी  होती  और  उनके  मूल्यों में

 भारी  वृद्धि  होती है  ।  मैं  द्रविड़  मुनेत्र  कड़गम  की  ओर  से  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता हूं  ।

 हमारे दे ्  देश  के  लोग  चोर  बाजारी  करने  वालों  तथा  जमाखोरों  के  कारण  अकथनीय ट ुदुःख सह  रहे

 हैं  जिनका

 rare  उदय

 किशी

 मी

 तरह  से  रुपया  कमाना है  ।  गांवों  में  आवश्यक  वस्तुएं
 बल्कि  उपलब्ध  नहीं हैं  जहां  वे  उपलब्ध  भी  उदाहरण  के  लिए  मिट्टी  का  तेल  4  रु०  से

 रु०  प्रति  लिटर  के  fear  से  विक  रहा  किसानों  को  अपने  पम्प  सेटों  के  लिए  0  लिटर

 जल  प्राप्त  करने  के  लिए  पूरा  दिन  व्यय  करना  पड़ता  पैट्रोल  पम्पों  पर  लम्बी  लाइनें लगी

 हुई  हैं  ।  यह  आम  देखने  में  आता  है  कि  सड़कों  पर  लारियों की  10,  20  लिटर  डीजल  की
 प्रतीक्षा  के  लिए  लम्बी  लाइन  लगी  हई  है  ।  आवश्यक  वस्तुओं  के  परिवहन  में  अत्यधिक

 विलम्ब  ता  है  जिससे  कमी  और  मूल्य  वृद्धि  दोनों  बुराइयाँ  होती  मुझे  विश्वास  है  कि

 विधेयक  से  उनके  मन  में  भय  पैदा  होगा  जो  अपने  व्यक्तिगत  लाभ  के  लिए  प्रत्येक  उपलब्ध

 अवसर  का  लाभ  उठाते  हैं  ।  धनी  लोगों  को  अपनी  बड़ी-बड़ी  मशीनों  को  चलाने  के  लिए  बड़ी

 पत्रा  में  डीजल  चाहिए  ।  डीजल  को  किसी  भी  कीमत  पर  खरीदने  के  लिए  उनके  पास  साधन हैं  ।

 परिणाम
 गरीब  किसानों  को  अपने  पम्पसेटों  के  लिए  डीजल  नहीं  मिलता  > र  आम  चुनावों

 के  दौरान
 न  तमिलनाडु  केਂ  मुख्य  मन्त्री  को  चीनी  मालिकों  द्वारा  काफी  रुपया  मिला  और  उन्होंन

 बदले  में  चीनी  की  कृत्रिम  कमी  की  ।  तमिलनाडु  कई  भागा म  चाना  5  रु०  प्रति

 किलो  के
 हिसाब

 से  बिक  रही  है  ।  समाप्त  करने  से  पहले  मेरी  माँग  है  कि  ट्रीय  सरकार
 तमिलनाड़ु  के  मुख्य  मन्त्री  श्री  रामचन्द्र  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करे  जो  हाल

 के
 महीनों

 सक  जमाखोरी  और  चोर  बाजारी  के  लिए  जिम्मेदार हैं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता हूं  और  आप ve  आचारों  हूं  कि  आपने

 ध् मुझे  यह  अवसर  प्रदान  किया  है  ।

 श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत  recone)
 wen

 er,
 ब्लैक-मार्केटिंग  और  होगी

 *
 तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 सम्बन्धी  सांविधिक  सके

 दर

 के  खिलाफ इस  देश  की  आम  जनता  होगी  और  हम  भी  इस
 स

 देश
 की
 की  जन

 सनत  में
 मैं  एक  गृहणी

 य  के  नाते  से  मैं  कह होने के  नाते  बोलती हू ंकि  हम  इसके  खिलाफ  हैं  ।  जनता  पार्टी  सदर

 सकती हूं  कि  जनता  पार्टी  ने  भी  जब  प्रिवेंटिव  डिटेंशन  लाने  की  कोशिश  की  थी  तो  उस  समय
 जनता  पार्टी  के  सदस्यों  ने  उसका  विरोध  किया  था  और  उसको  वापिस  लेते  के  लिए  उस  समय

 सरकार  को  मजबूर  किया  था  और  वह  वापिस  भी  लिया  गया  था  ।  इसलिये  हमारा  यह  सवाल

 = | है  कि  जो  प्रिवेंटेटिव  डिटेक्शन  ब्लैक-मार्क  टिंग  और  होगी  को  रोकने  के  लिये  किया
 bak वह  सच  है  क्या  ?  ag  सफल  बनेगा  क्या  ?  हमने  बचपन  में  बहुत  सी  बातें  सुनी  हमारे ै

 दुरा
 नेता  पंडित  जी  और  वल्लभभाई  वगैरह  कहते  वे  चाहते थे  कि

 ब्लैक-मारे
 टिप्स  को

 लैम्प  पोस्ट  पर  फांसी  लेकिन  कांग्रेस  को  पिछले  तीस  सालों  में  कभी  एक  भी  लैम्प-पोस्ट  नहीं

 मिल  गौर  इसी  लिये  किसी  ब्लैक  मार्क टियर  की  कोई  स  जा  नहीं  हुई  ह हमने  देखा  |  |  जब  कांग्रेस

 राज
 में  सजा  देने  का  कोई  काम  हुआ  तो  सजा  किसको  दी  ?  पटरी  पर  ब्रैवो  वाली  हरी  fra

 और  धनिया  बेचने  वाली  को  पकड़  कर  ले  जाते  लेकिन  ब्लैंक-मार्के  टीचर्स  और  होर्स को  कभी

 कोई  सजा  नहीं  दी  गई  ।  अब  इस  प्रिवेंटिव  डिटेक्शन  को  लाकर  विरोधी  दल  इन्नोसेट

 को  पकड़  कर  जेल  में  डांलने  वाले

 ्  म  1974  को  बात  आपके  सामने  रखना  चाहती  ठ  |  उस  प्रमथ  दाम  बढ़  रहे

 हो  रही  थी  और  हमें  राशन  में  कचरा-कूड़ा  दिया  जा  रहा  उस  समय  मैंने  गिर रीव
 और  मध्यम

 द्र
 की  कई  वाहनों  के  साथ  लालकिल ेके  सामने  प्रदर्शन  किया  था  और  कहा  था  कि  हमें  भापण

 नहीं  राशन  चाहिये  ।  तब  हमारी  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  मंच  से  चल लाकर कर  कहा
 सा  कि  न् ग्ग्ये  बहनें  ऐसे  परिवार से  आई  हैं  जिन्होंने  ब्लैक  मार्केट  और  होगी  की  हैਂ  और  बाद  में
 आपातकाल  में  हमारे  जेसी  बहनों  और  aga  सारे  कार्यकर्ताओं  को  हजारों  की  तादाद  में  जेल  में
 डाल  दिया  गया  ।  अब  आगे  चल  कर  फिर  यही  होने  वाला  ऐसा  हमें  लगता  है  ।  इस  देश  में
 अगर  सच्चे  मायनों  में  हमें  ब्लैक  मार्क  टिंग  और  कोडिंग  को  खत्म  करना  तो  हमें  सोचना

 के  हमें  लोकतन्त्र  पर  विश्वास है  या  शासन-यन्त्रणा  पर  ।  राज-शक्ति  किसी  के  साथ  म  आ

 सकती  है  और  जा  सकती  ऐसा  अपना  अनुभव  अगर  लोक-शक्ति  पर  हम  विश्वास  करते

 हैं
 ह  कन्जयुमर  आगानजेइशन्ज  को  हमें  मजबूत  बनाना  चाहिये  और  उसके  हाथ  में  अधिकार  देना

 चाहिये  |  मोहल्ला  कमेटीज  वना  कर  विजिलेंस  का  अधिकार  उनको  देना  afer  ।  मैं  अपना

 पूरा  अनुभव  आपके  सामने  रखती  ब्लैंक  मार्केटिंग  की  वजह  से से  ही
 दाम  बढ़त ेहैं  ऐसी  वात

 नहीं  सरकार  की  नीतियों  की  वजह  से  भी  दाम  बढ़ते  हैं  इस  सम्बन्ध  में  मैं  दो-तीन  बातें

 आपको  बताना  चाहती  |  1977  में  जनता  पार्टी  की  सरकार  आई  तो  उस
 समय  साथ की

 कीमत जो  एमजीसी  से  पहले  16  रु०  किलो  AS  कर  25-30  रुपये  किलो हो  गई  थी  ।
 ae  मे

 कन्जयुमर  आग  निजेशन्ज
 के  प्रतिनिधि के के  नाते  तम

 लोग  मन्त्री
 जी  से  मि  मलने  तो  उन्होंने कहा at

 कि  हम  इसको  कम  करने  की  कोशिश  कर ४  क  रहे  लेकिन  बाद में  पता  चाय

 गार्डन  के  मालिकों
 ने

 बताया
 कि

 हमने

 '
 करोड़ों रुपया  कांग्रेस  पार्टी को  चुनाव के  लिये  दिये

 eee
 हैं
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 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 प्  [11
 =

 इसी  तरह  से  मैं  दूसरी  मिसाल देना  चाहती हू ंकर ह  1974  की  बात  है  ।  जब  उत्तर  प्रदेश  में

 मध्यावधि  चुनाव
 होने

 जा  रहे थे  उस  समय  की  बात  बताती  हूं  |  टेक्सटाइल  मिल  के  कपड़ों  पर

 स्टंपिंग  करने  का  जो  तरीका  उसको  श्रीमती  इन्दिरा जी  की  सरकार  ने  यकायक  बदल
 दिया |  1974  तक  एक्स  फैक्टरी  प्राइस  पर  21  प्रतिशत  माजिद  आफ  प्राफिट  काफी  समझा '  जाता

 था  ।  कपड़ों पर  एक्स  फैक्टरी  प्राइस  ,  माजिन आफ  प्राफिट  और  रिटेल  प्राइस  स्टम्प  किया  जाता

 था  लेकिन  स्टंपिंग
 सिस्टिम में  ढील  सरकार  के  हुक्म  से  ही  उस  समय  से  सिर्फ  daira

 प्राइस  स्टम्प ह
 द त  लगी  ।  इसी  प्रकार  से  मिल  मालिक  और  व्यापारियों  को  65  से  301 | है  प्रतिशत

 माजिन  आफ  प्राफिट  करने  दिया  ।  जव  पूछा  गया  तो  जवाब  मिला  चुनाव  में  पैसा  दिया  अब

 कर  । क्या  करें  ।
 क

 धा

 इसलिए  कहना  है  कि  अगर  आप  ब्लैंक  मार्केटिंग  और  हो  डिग  रोकना  चाहत ेहैं  तो  उसके

 लिए  पोलिटिकल
 विल  चाहिए  ।  अगर  इसके  पीछे  पोलिटिकल  विल  होगी  तभी  आप  एसेंशियल

 एक्ट  को  मजबूत बना  सकेंगे  ।  मैं  कहती  हूं  आप  डी-मानेटाइजेशन करें  और  काले

 qa  को  are  सि  तो  ब्लैक  मार्का  टिंग  कैसे  होगी  ?  इसके  लिए  आपਂ  इलेक्टोरल  feat

 aif  व  एलेक्शन में  यह  पैसा  इस्तेमाल  नहीं  होगा  तभी  आप  कुछ  कर  सकेंगे  ।  इस  प्रकार
 ee  था  आपको  करनी  चाहिए  ।  प्रिवेंटिव  डिटेंशन  uae  को  लाकर  आप  विरोधी  दल  के

 ं  को  ही  नहीं  बल्कि  हमारी  गरीब  बहनों  को  भी  जेल  में  डालने  का  काम  करेंगे
 ।

 emt  महोदय  श्री  सिह  ।  केवल  पांच  मिनट  ही  वोलियेगा ।

 श्री  fag  :  अध्यक्ष  श्रीमती  दण्डवते  तथा  माननीय  श्री

 waite

 ०  आदि  जैसे  पहले  वक्ताओं  ने  कहा  है  कि  वे  इस  विधेयक  का  विरोध  करते  हैं  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  महान  देश  भारत  की  जनता  ने  श्रीमती  इन्दिरा

 ए  पत्ता की  बागडोर  पुनः  इसलिए  सौंपी  है  कि  वह  एक  दल  का  नेतृत्व  कर  रही  है

 और  जो  वह  कहती  हैं  उसका  कार्यान्वयन  करने  की  उनकी  राजनीतिक  इच्छा  माननीय
 |  जी  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  किं  इस  निवारक  नजरबन्दी  विधेयक  का  क्षेत्र  औ  भी

 व्यापक  बनाया  जाये  |  दुर्भाग्य  से  इस  समय  उत्तर  प्रदेश  जैसे  राज्य  में  जहां  लोकदल  का  शासन
 वहां  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  जीवनोपयोगी  वस्तुओं  का  अभाव  है  ।  गरीब  पूर्ण  अन्धकार  में

 और  जनता  पार्टी  में  मुनाफाखोरों  और  जमाखोरी  जो  राज्य

 में  अभाव  उत्पन्न  कर  रहे  हैं  नियन्त्रण  करने  की  राजनीतिक  इच्छा  का  अभाव  ।  इस  प्रकार की

 राजनीतिक  इच्छा  के  अभाव  के  कारण  राज्य  में  उपरोक्त  प्रकार  का  वातावरण पैदा  हो  गया  है

 मैं  इस  प्रश्न  को  बड़े  समय  से  उठाने  का  प्रयास कर  रहा  था  किन्तु  दुर्भाग्य  से  सद  के  इन  नियमों

 और  विनियमों  के  कारण  अथवा  बदकिस्मती  के  कारण  मेरा  नाम  बैलट  में  नहीं  आया जो  कि
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 2  1980

 नारा
 मथम  —  ———

 t
 एक  प्रकार की  लाटरी  है  और  इसलिए  मैं  यह  प्रश्न  उठाने  में  सफल

 न  | हो  सका ॥

 नारायणपुर  गांव  में  आतंक  फैलाया  गया  है  ।  उस  गांव  की  महिलाओं  के  साथ

 बलात्कार  किया  गया  ।  मुख्य  मन्त्री  औ  बनारसी  दास  ने  यह  कहने  का  दुःसाहस  कि  कुछ

 हुआ ही  नही  ।  मैं  अपनी  प्रधान  मन्त्री  की  भूरि-भूरि  प्रशंसा  करता  हूं  कि  मैंने  जब  उन्हें  इस

 घटना के  बारे  में  लिखा  और  उन्हें  बताया  कि  मैं  इसे  सदन  में  नहीं  उठा  सका  तो  उन्होंने  उसी

 समय  मुख्य  मन्त्री  से  सम्बन्ध  स्थापित  किया  ॥  श्री  संजय  गांधी  एकमात्र  व्यक्ति हैं  जो  वहां

 गए  हैं और  वहां  की  दुःखी  माताओं  और  बेटियों  और  गरीब  जनता  के  पास  जाकर  उनके  कष्टों

 मैं  विपक्ष  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हम  आयु  में  छोटे  हो  सकते  और  इस  सदन

 में  नये  आये  हैं  किन्तु  हम  आपके  शौर-शराबे  के  आगे  झुकेंगे  नहीं  ।

 सन् ह्म म  भारत  की  उस  जनता  का
 oe

 करते  हैं  जिन्होंने  आपको  निकाल  बाहर

 फैंका है  ।  =

 मैं  विपक्ष  के  माननीय  सदस्यों  को  यह  भी  याद  दिलाना  चाहता  हूं
 कि

 श्री  जाज॑

 फ़र्नान्डिस za  जब  मन्त्री  थे  at  उन्होंने  1977,  1978  और  1979  के  अपने  भाषणों  में  प्रगतिशील

 दशक और
 विकासदर  जैसी  शब्दावली  का  बड़े  सुन्दर  और  मुहू  ढंग  से  उल्लेख  किया

 किन्तु  यदि
 आप  1977-78  की  आधिक  समीक्षा  का  अध्ययन  करें  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  औद्योगिक

 अशान्ति  तथा  उनके  डाइनामाइट  दशक  के  कारण  औद्योगिक  उत्पादन  में  भारी  गिरावट  आई
 |

 है  ।  उन्होंने  गांवों  में  उद्योग  स्थापित  किये  जाने  की  भी  वात  कही  ।  किन्तु  उन्होंने  किया  क्या  है  ?
 |

 उन्होंने  सी  फिलिप्स  और  लिली  बिस्कुट  कम्पनी  '  जैसे  बड़े  बहु-राष्ट्रिक  निगम  बनाये  ।  |
 बातें  तो  बहुत  की  गई  हैं  किन्तु  दुर्भाग्य  से  इस  देश  की  राजनीतिक  इच्छा  श्रीमती  इन्दिरा

 गांधी के  सशक्त  हाथों  में  कांग्रेस  के  साथ  है  और  पूरा  विश्वास  है  कि  गरीब  और

 five
 जनता  को  अराजकता  और  कुशासन  से  मुक्ति  मिलेगी  और  वह  चैन  से  जी  सकेंगे

 वाणिज्य  कौर  इस्पात  तथा  खान  कौर  नागरिक  gta  मन्त्री

 _  प्रणव  मुखर्जी  )  :  अध्यक्ष  जिन  सदस्यों  ने  इस  चर्चा  में  भाग  लेकर
 र

 at

 विचार  व्यक्त  किये  मैंने  उन्हें  ध्यानपूर्वक  सुना  है  ।

 ...  श्री  अटल  विहारी  वाजपेयी  जिन्होंने  सांविधिक  संकल्प  प्रस्तुत  किया

 पर  कुछ  अन्य  कानूनी  प्रावधान  लाये  जायें  अर्थात्‌  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  में  संशोधन

 जाये  at  वह  अपने  दल  का
 समर्थन  भी  देंगे  उन्होंने अव  इस  विधेयक  का  विरोध  करने की

 अपनी  इच्छा  व्यक्त  की  है  ।  मैं  श्री  वाजपेयी  द्वारा  माक्सवादी  दल  प्रतिनिधि  -

 विधेयक  का  विरोध  fet
 जाने

 की  बात  तो  समझ  सकता  हूं  किन्तु  मुझे
 लोक  दल  के  नेता  का

 व्यवहार  देख  कर  दुख  हुआ  ह ैजिन्होंने इस  बात  का
 औचित्य  सिद्ध  करने  का  प्रयत्न  किया  है

 |
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 सम्बन्धी  सांविधिक  संकल्प
 विधी

 कि  यह  विधान एक  निश्चित  स  AIA T44  MI ल

 एक  माननीय  सदस्य  स्थिति  के  राजनीतिक  स्थिति  का  कोई

 सम्बन्ध  नहीं  e  |  ae  कहते हैं  कि  यह  विधान  एक  निश्चित  समय  तक  आवश्यक  था  क्योंकि

 उस  समय  यह  समझा  जा  रहा  था  कि  काला  बाजारियों  और  मुनाफाखोरों  द्वारा
 ft  ५ कामयाब  का  लाभ  उठाया  जा  रहा  था  उस  समय  इस  विधान  को  आवश्यक  समझा  गया I

 पह  विधान  एक  निश्चित  समय  अर्थात्‌  15  अक्तूबर  से  चुनावों  की  तारीख  तक  नई  सरकार

 की  गठन  की  तारीख  तक  तो  आवश्यक  था  ।  मैंने  इस  पुकार  का  हास्यास्पद
 ial

 डू  कमी नहीं  सुना  था  ।  यदि  वहू  कहते हैं  कि  आवश्यक  वस्तुओं  की  कमी  अक्तूबर  में  थी  तो =
 a

 जारी है  ।  यदि  उस  निश्चित  समय  पर  जमाखोर  तथा  चोरबाजारी  का  a का  लाभ

 उठा  रहे  थे  तो  वह  अब  भी  उस  अवसर  का  लाभ  उठा  रहे  आज  भी  वह  ऐसा  कर  ह

 वह  इस  बात  को  Ha  कह  सकते  हैं  कि  जो  विधान  एक  निश्चित  समय  पर  आवश्यक
 यय  T  ।  मैं  इस  तव  के  औचित्य  को  समझने  में  असमथ  हूं  । ष

 यह  प्रश्न  उठाया  गया है  कि  हम हम  इस  विधान  का  समर्थन  क्यों  कर  रहे  है

 माननीय  सदस्य  न  al  जयति  कोया  oo  अध्यादेशों को  भूल  गये  हैं  ।  हमें
 |  समर्थन  कुछ  आवश्यक  कारणों  से  करना  पड़  रहा  है  ।  हमारी  कुछ  आपत्तियां  थीं  ।  मैं  इस

 ha
 विधान के  बारे  में  बाद  में  अपने  विचार  व्यक्त  करूंगा  ।  उदाहरण  के  तौर  जव  आपने

 आकस्मिक  निधि  सीमा  बढ़ाई  थी  तो  हमने  उसका  विरोध  किया  लेकिन  हम  कर क्या  सक े?

 आपने उस  सीमा  में  वृद्धि  की  है  और  उस  धनराशि  को  व्यय  भी  कर  दिया  है  ।  उस  धनराशि को

 नियमित
 करना  है  ।

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  आपके  नेता ने  उस  समय  अध्यादेश  का  विरोध  क्यों  किया था
 ?

 श्री  प्रणव  wast  हमें  उसका  विरोध  करना  पड़ा  और  हम  उसका  विरोध  कर

 रहै  हैं  ।

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  अब  आप  यह  कह  रहें

 श्री  प्रसव  मुखर्जी  :  मैं  अध्यादेश  के  बारे  में  कह  में  उसका  दो  कारणों से

 विरोध  करना  पड़ा  ।  आपने  एक  कारण को  तो  बड़ी  सुगमता  से  भुला  दिया  है  ।  हमें  इस  अध्यक्ष
 देश  का  इस  कारण  से  विरोध  करना  पड़ा  कि  एक  काम  चलाऊ  जोकि  एक  भी  दिन

 संसद  में  नहीं  बै  वहू  अध्यादेश  के  रूप  में  आधारभूत  परिवर्तन  ला  रही  थी  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  आपके  समर्थन  से  !

 श्री  sara  मुखर्जी
 :  आपके  समर्थन  से  भी  ee

 श्री  द ् ज्योतिमंय
 <a
 ARE SE  ae  oa

 श्री  प्रणव  मुखर्जी  :  आप  ऐसी  बातें  कर  रहे  हैं  किन्तु  क्या  आपके  श्री  ज्योति  बसु  ने
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 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 ——— ee  ण

 लन्दन
 से  हवाई

 जहाज से  लौट  कर  मी

 मोरारी  दलाई

 को

 अपना  समर्थन  देने  से  इकार  नही > ू  ्  हैं  ? |  ९. किया था
 ?  me  nn  थी

 हमें  इस  अध्यादेश  का  इसलिये  समर्थन  करना  पड़ा  क्योंकि  पने  अन्तर्गत  कुछ

 कार्यवाही  की  ।  हमें  इसका  औचित्य  सिद्ध  करना था  ।  जहां तक  इस  विधि  का  सम्बन्ध  ह्म

 देग
 हमद  कों  कच

 रे  दम
 बका

 प्रमोद  इसलिये  कर  रहे  हैं  कि  हमने  जब
 आप  इसे  लाये हैं

 तो  उससे  यथा  सम्भव  लाभ  उठाया  जाये  ।  a  छ
 ी

 os  उयोतिमंय  बसु  :  क्या  आपने  किसी  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  किया  है  ij

 श्री  प्रणव  मुखर्जी  श्री  आपको  भी  अपने  विचार  व्यक्त  करने  का  अवसर  मिलेगा  ।

 अतः  ० a  मुझे  बोलने  दीजिये  व्यवधान  मत  डालिये  ।  श्री  वाजपेयी  और  श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 ने  कहा  वि  के  मैं  राज्य  सरकार  को  धमकाना  चाहता  हूं  ।  श्री  वाजपेयी  ने  मुझे  उद्यत  करके  शब्दों

 का  प्रयोग  उसी  प्रकार  किया  है  किन्तु  उसको  स्पष्ट  नहीं  किया  और  मैं  उनका  ध्यान  इस  ओर

 दिलाना  चाहता  हू ंकि  मैंने  क्या  कहा  था  ।  मैंने  यह  कहा  था  कि  यदि  राज्य  सरकार  एकदम

 स्पष्ट  कहती  है  कि  वह  इस  अधिनियम  का  प्रयोग  नहीं  करेंगे  तो  हम  जानते  कि  हम  क्या
 = कर  सकत  |  घारा  3  में  आपने  यह  प्रावधान  किया  है  कि  नजरबन्दी  आदेश  केन्द्रीय

 द्वारा भी  जारी  किये  जा  सकते  हैं  ।  स्थिति  ऐसी

 श्री
 ज्योतिमंय  बसु  :  यह  इसमें  नया  प्रावधान  किया  गया  है

 ४  श्री  प्रभाव  मुखर्जी :  यह  नया  प्रावधान  नहीं  यह  अध्यादेश  में  ही  यह

 हमारी  क्षमता  के  क्षेत्र  में  ट  |  और  यदि  कोई  राज्य  सरकार  यह  कहती है  कि  यदि  केन्द्रीय  सरकार
 अध्यादेश  जारी  करेगी  तो  हम  उसे  लागू  नहीं  करेंगे  तो  भारत  सरकार  उस  स्थिति  को  सहन  नहीं
 करेगी  यही  मेरा  आशय  था  और  मैंने  यह  बात  स्पष्ट  कर  दी  है  ।  इसलिये  ही  मैंने  हमारी  क्षमता

 क्षेत्र  शब्दावली  का  प्रयोग  किया  था  ।  यह  बड़ी  हास्यास्पद  स्थिति  ।  संसद  विधान  बनाती
 ,  इस  बिधान  को  लागू  नहीं  करेंगे  । है  और  राज्य  सरकार  कहती  जा  रही  है  उनका  अपना

 ।  यदि  संसद  राज्य  सरकार  के  क्षेत्राधिकार  का  उल्लंघन  करती है क्षेत्राधिकार है  तो  संविधान  के

 अनुसार  आप  ऐसा  नहीं  कर  उसके  लिये  संविधान  में  समाधान  प्रस्तुत है  ।
 किन्तु  जव

 i  & संसद  क्षेत्राधिकार  भारत  सरकार  का  जहां  क्षेत्राधिकार  हो  तो  वह  विधान  बनायेंगे  और

 यदि  कोई  मुख्य  मन्त्री  आकर  कहता  इसे  लागू  नहीं  भारत  सरकार को  मुंह
 दर्शक  व प्रिया  होगा  ।  मैं  ऐसी  स्थिति  को  नहीं  समझ  सकता  ।  इस  प्रकार  की

 स्थिति
 को  और

 आधिक  सहन  नहीं  किया  सकता  इस  प्रकार  की  स्थिति  में  प्रश्न  यह  है  कि  हम ।  इस  प्रकार  की  कोई  बात  नहीं  है  द्  ऊर
 क्षेत्राधिकार  से  बाहर  जाना  चाहते  हैं

 अ  अ  बट
 आवश्यक व

 ब  ह  नियम के  बारे  में  भी  काफी  क  हद  ज  carlo  as

 त
 भा  बटा

 है
 हम

 [¢ leq
 थिति

 न
 ह  दाक  1?  मैं  उनकी  सरकार का  ही

 ज

 बहाल  gue  सरकार एक  प्रगतिवादी  सरकार
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 सम्बन्धी  सांविधिक  संकल्प

 aft  बंगाल  में  caret  आवश्यक  वस्तु  आ
 म  के  अन्तर्गत  17400  से

 अधिक  मामले
 afta

 पड़  मने  पश्चिम  बंगाल  के  rat को  पत्र  लिखा  है  कि  क्या

 आप  ऐसे  मामलों की  सुनवाई  के  लिये  कि केसी प्र  मार  के  गठन  क

 चता
 दए

 पत्र  तक  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  |

 श्री  ज्योतिर्मय  ag  :  आपने  पत्र  कब  लिखा  (eee)
 मै  पूछता  हू

 रि  वह  पत्र  कब

 लिखा  गया  ?  ्

 श्री  प्रसव  मुखर्जी  :  17400  मामले  लम्बित  पड़े  हैं  और  वे  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम के
 प्रावधानों का  उल्लंघन  से  सम्बन्धि  |

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यवधान  न  डाला  जाये  ।  मेरी  अनुमति  के  विना  कुछ  भी  रिकार्ड  न

 किया  जाये  ।

 श  प्रसव
 सुखों  :

 जब  राज्य  सरकार  को  यह
 ह  सुझाव  दिया  जा  रहा  है  कि  न्यायालय  तथ

 क  ०. किये  जाये  ः

 (caste  ॥
 ज

 अध्यक्ष  महो  न  डालिये  :  माननीय  सदस्य  बन  जाये
 ।

 श्री  गाव  मुखर्जी  :  जब  हम हम  कहते  हैं  कि  आप  न्यायालय  तय  कर  लीजिये  तो  इस
 +

 सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जा  रही  है  ।  क्या  आप  आशा  कर  सकते  fe  वह  आवश्यक

 वस्तु  अधिनियम  को  लागू  करेंगे  ।  मेरे
 पास

 आंकड़े  हैं
 ।
 मैं  इन्हें  दिखा

 सकता
 हूं

 ।
 कितने

 मामलों

 में  कितने  व्यक्तियों  को  दण्डित  किया  गया  ।  यह  आपकी  सरकार है  मेरी  नहीं  ।  राज्य  प्रशासन

 मैं  नहीं  चला  रहा  हूं  ।  यह  आपकी  पुलिस  है  जो  उन्हें  दण्ड  देगी
 ।

 जब  इन  व्यक्तियों  को  न्यायालय

 के  सामने  प्रस्तुत  किया  जाता है  तो  कानूनी  कमियों  के  कारण न्यायालय  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर

 पाती ।  जब  आपको  विशेष  उपाय  करने  के  लिये  कहा  जाता  है  तो  आप  उसे  करते नहीं  है  और

 आप  संसद  में  आकर  यह  कहते  हैं  कि  आप  इस  विधान  को  लागू  नहीं  करेंगे  ।

 निवारक  नजरबन्दी  कानून  के  दर्शन  के  वारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  |

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  किस  नियम  के  अधीन  |

 श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  ये  राज्य  सरकार  की  निंदा  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  वारे  में  मैं  निर्णय  दे  चुका  हूं  ।  श्री  नहीं
 !

 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 नहीं  दी  है  ।  ये  इस  मामले  को  नहीं  उठा  सकते ।  ये नकल - रजी  :  आ =

 अपने  स्थान पर  बैठ  जायें  ।

 wWeqa  सहोदय :  श्री  कृपया  इस
 पाथते

 का

 न  उठा  |

 श्री उ ज्योतिर्मय  बसु  :  राज्य  सरकार  के  अधीन  जो  मामला है  ।  ये  उस  पर  विचार  नहीं

 कर  सकते

 अध्यक्ष  महोदय :  वह  उस  मामले  पर  कुछ  नहीं  व  रहे  हैं
 ।

 श्री  ज्योतिरेकं  बसु  :  नियम  241  में  राज्य  सरकार  स
 धी  मामलों का  उल्लेख  है  ।

 श्री  प्रभाव  मुखर्जी  :  निवारक  नजरबन्दी  के  बारे  में  बहु
 कहा  जा  चुका  है

 ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  आपने  पत्र
 कब

 लिखा
 ?  आज  सुबह  आपने  पत्र  आज  सुबह

 लिखा |

 श्री  प्रणव  मुखर्जी :  मैं  आपके  यहां
 सरकारी

 पत्राचार  नहीं  दिखाऊंगा  ।  आप  चाहें  तो

 मैं  आपको  तारीख बता  सकता  हूं  ।  नजरबंदी के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  जा

 चुका है  ।

 meat  महोदय  :
 श्री  बसु  कृपया  आप  बैठ  जायें  ।

 श्री  ज्योतिर्मय बस ु:  उन्हें
 क

 इच  कि  उन्होंने पत्र  कब  लिखा ।

 अध्यक्ष  महोदय :  वह

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  क  et  क्योंकि  शायद  इन्होंने  प  आज  सुबह  ही  लिखा

 होगा ।

 थी  गव  मुखर्जी  :  इन्हें  सभा  को  गलत  सूचना  देने  की  आदत  सी  है

 SETRT  महोदय  :  इसे  क कार्यवाही  तत त्वरित  से  निकाल  दिया  जाये  ।

 (eae ध  ह  |  ह

 श्री  प्रसव  मुखर्जी  :  यदि  माननीय  सदस्य  बद  Bak  में  za  atte  सेता  P- ¥ 3s

 अध्यक्ष  महोदय  : इन्होंने  इसे  वापिस  ले  लिया है  ।  आप  लोग  अपने-अपने  स्थानों  पर  बेठ

 जायें  ।  थे  इसे  वापिस  ले  चुके

 ogi  wallflower  2  या  सपने  शब्द  भी  ran  सें  ।

 ae  ae  ee  eee
 अघ्यक्ष  पीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 अध्यक्ष महोदय  :  इन्होंने  वापिस  ले  लिए  हैं  ।  कृपया  अपने  स्थान  पर  बेठ  जायें  ।

 थी  प्रणव  मुखर्जी  a  लिय ेहद  हद
 ee  हों को पहले ही वापिस  में  टूल अब  निवारक  नजरबंद दी  नाय पी  qs

 aie
 श्री  TAT  यादव :  किसी  सदस्य

 को
 ब्लैकमेलर कहना  असंसर्द oe

 हैड
 यह  शब्द

 वापिस लेना  चाहिये  ।

 श्री  प्रणव  मुखर्जी :  मैं  वापिस  ले  चुका हूं  | ||  यह  वहीं  जनता  सरकार है
 जिसने

 निवारक
 नजरबंदी  कानून हं ही  कायम  रखा है  ।

 श्री गाव  मुखर्जी  :  निवारक  नजरबन्दी  को  संविधान  में  कायम  रखा  गया  ।  जव  उन्होंने

 संविधान में  संशोधन  किया  तो  उन्होंने  नजरबन्दी  सम्बन्धी
 प्रावधान  मो

 परिवर्तित  नहीं
 किया ।  उन्होंने ही  इसे  कायम  रखा  |  —  थी

 =

 अध्यक्ष  मही  तरीका  न  तो  आपके  लिये  t  औरों  के  लिये  उचित  है  ।

 मैंने  उस  बात  का  ध्यान  रखा  है  ।  अब  आप  अपने  स्थान  पर  वैसे  जायें  ।

 श्री  प्रसव  सिनर्जी  :  अब  ये  निवारक  नजरबन्दी  विरोध  कर  रहे  हैं  ।  जनता  पार्टी  के

 सदस्य ने  यह  बताने  का  प्रयास  किया  है  ।  यदि  आप  निवारक  नजरबन्दी  के

 विरुद्ध हैं सड  हैं  तो

 आपने  इसे  संविधान  में  जनता  शासन  मैं

 संशोधन  के  दौरान  कायम  क्यों  रखा  ?
 ik

 आपने  दंड  स  aa  प्रक्रिया  में  कुछ  नये  प्रावधानों  की  व्यवस्था  क्यों की  ?  अतः  उनका  यह  कहना

 aga  ही  afer
 है  कि  वे  निवारक  नजरबन्दी  के  विरुद्ध  निवारक  नजरबन्दी  1952 से  ही

 2
 गन  में है  |  निवारक  नजरबन्दी  थोड़े  दिन  के  लिये  नहीं  थी  ।  किसी  माननीय  सदस्य न  ऐसा

 कहा  = =  औ  कें  जनता  सरकार  को  श्रेय  देता  हू ंकि  केवल  1978  में  ही  निवारक  नजरवन्त

 नहीं  थी  ।  माननीय  सदस्य  की  सूचनार्थ  मैं  कह  सकता  हूं  कि  1970  से  कोई  भी  निवारक  बन्दी

 नहीं  थी  ।  1971  में  इसे  पुनः  लागू  किया  गया  ।  1970-71  के  बीच  निवारक  नजरबन्दी  नहीं  थी  ।

 जहां  तक  इस  विधेयक  के  अनेक  प्रावधानों  का  सम्बन्ध  इसमें  सभी  सुरक्षा  उपायों  की  व्यवस्था

 की  जा  चुकी है  ।  बन्दी  की  वात  नहीं  सुनी  जायेगी  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  सलाहकार  ats  की

 व्यवस्था  भी  की  गयी है  जिसका  अध्यक्ष  सेवा-निवृत्त  न्यायाधीश  होता है
 ।  सभी  सदस्य  या  अध्यक्ष

 न्यायालय  के  न्यायाधीश  हो  सकते  हैं  ।  किसी  भी  व्यक्ति  को  —_e  की  अनुमति

 विना  15
 दिन

 से  अधिक  नजरबंद  नहीं  किया  जा  सकता  जो  राज्य  सरकार  अथवा  केन्द्रीय

 सरकार  ही  हो  सकते हैं  ।  किसी  भी  व्यक्ति  को  सलाहकार  ate  की  स्वीकृति  बिना  2  महीने  से
 गस  ए रा र [जरबन्द द  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  अतः  उचित  सुरक्षा  या  बचाव की

 व्यवस्था  संविधान

 में  की  गयी  पद्य यद्यपि
 नवलता  सच

 सरक रकार  ने  इसे
 लागू  नहीं  किया  है  और

 इन  बचों
 की  बन् यवस्था

 अध्यादेश  तथा  विधेयक  में  ही  की  गयी  है  ।
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 =  डड

 उ
 इन  शब्दों  साथ  मे  इस  विषयक  को  पा  की  सि  श  करता हूं

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी

 तक  कीं
 मे  को  अस्वीकृत

 कय  थ oy  और  बाद करने की  मांग  करते हु
 ए  मैंने  जो  तके  उपस्थित वि  जिन  तकों  को  मेरे  वाद

 बोलने  वाले  विपक्ष  के  wast  मे  पुष्ट  किया  था  उनका  कोई  समाधानकारक  उत्तर  हमारे  वाणिज्य

 मन्त्री नहीं  दे  सके  ।  उन्होंने  छींटाकशी  लोक  दल  के  सदस्यों  पर  की  ।  उनका  आरोप  है  कि  लोक

 दल  ने  अपना  रवैया  बदल  लिया  अध्यक्ष  लोक दल  ने  इसलिये अपना  रवैया  बदल
 लिया हं  क्योंकि  सरकार  बदल  गई  है  ।

 )

 शक  माननीय  सदस्य  :  लोक  दल  या  दलदल  ?

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  सरकार  किसी  कानून  का  =  गेम  करेगी या  नहीं  करेगी

 ag
 कसौटी

 है  जिस
 पर

 इस
 तरह

 के
 कानूनों

 को  कस  कर
 देखना  होगा

 ।
 किसी  सरकार  के जारे 2.0  ba

 आचरण के  बारे  में  फैसला  देने  से  पहले  या  भविष्य  के
 फेस ला वरना  दे  है  Tet

 उस  सरकार
 के  भूतकाल को  देखना  होगा  ।  अ  ब  यह  कह  1  गे  आवश्यकता नहीं  है  कि  जो

 महानुभाव  ह  ATS  सामन  as  हुए  हैं  उनका  भूतकाल  वड़ा  भयानक  है e  |

 आश्वासन  देने  के  बाद  का  ट्रुपयोग  हआ

 एक  माननीय  सदस्य  :  जमाखोरी  करने  वाले  सब  यही  कहते  हैं  कि  बड़ा  भयानक

 काल है  ।
 श्री  पल  बिहारी  वाजपेयी :  यह  कानून  सरकारी  अफसरों  को  व्यापक  अधिकार  देता

 है  ।  कल  ने  इसका  उल्लेख  किया  था
 और

 मन्त्री  महोदय  यह  कह  कर  नहीं  बच  सकते कि
 नजरबन्दी कितने  दिन  की  है  सीधे  12  दिन की  है  |  फिर  एडवाइजरी  até  में  जायगा ।

 मैंने  दिल्ली  का  एक  उदाहरण  दिया  था  8  गिरफ्तारियां  की  गयीं  ।  ्तो  एडमिनिस्ट्रेटर
 ने  छोड़  दिये  और  आठवां  मामला  एडवाइजरी  बोर्ड  के  सामने  गया  ।  उसने  छोड़  दिया  ।  मगर

 जो  लोग 10  12  दिन या  20  दिन  जेल  में  रहे  अध्यक्ष  उनकी  प्रतिष्ठा  उनकी
 faa  का  अपहरण  समाज  में  fear  का  पात्र  बनने  का  उनके  लिये  जो  कलंक  लगा  उसके

 लिये  कौन  दोषी

 अब  यह  अधिकार  दिया  जा  रहा है  डिस्ट्रिक्ट  मजिस्ट्रेट  को  या
 पुलिस

 कमिश्नर  को  मैं

 पूछना  चाहता हूं  कि  पुलिस  कमिश्नर
 किस  की

 रिपोर्ट  पर  कार्यवाही  करेगा ?  वह  स्वयं तो  हर

 मामले
 को  नहीं

 देख  समता

 ।  किसी  थाने का  स  प्रकट  वाला  Se

 डिस्ट्रिक अधिकारी  मामला
 र  नारंगी  आर  कट

 मजिस्ट्रेट और  पुलिस  कमिश्नर उसके  आधार  पर

 री

 चली  जाएगी
 ।
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 महोदय  :
 _  यह  सोचने

 की  बात  आप  सब  लोग  माननीय सदन  के  सदस्य

 और  सदन  में  इस  तरह से  aaa
 बत  सरी  हैं

 से  fe

 ial  नह
 हमह

 शोभा  नहीं  देगा  ।  आप  बात
 त

 सुनिये  ।

 श्री  gen  बिहारी  वाजपेयी  अध्यक्ष  महोदय  म  भाप स  हमत  हु  ।

 यह  बिल्कुल ठीक  ं  है  ।  कम  से  कम  मैं  जब्र  वोल  रहा  हं  तव  ऐसा  नहीं  होना  चाहिय े।

 )

 meq  महोदय  नहीं  वह  अपने लिए  ही  नही  हंस  रहे  यह  सब  के  लिए  है  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  ऐसेंशियल  कमोड  टी
 ऐक्ट

 के  अन्तर्गत

 जो  मामले  आते हैं  उनको  निपटाने  में  देर  लगती है  ।

 उन्होंने  पश्चिम
 बंगाल  का  उदाहरण  राज्य  सरकार  पर  दोषारोपण भी  मैं

 lh
 पूछना  चाहता  हूं

 आखिर  यह  प्रिमिटिव डिटेक्शन का  कानून  भी  किसके  द्वारा  इस्तेमाल में

 लाया  जायेगा  ?  fi  स्ट्रिक्ट  मजिस्ट्रेट  प्रदेश  सरकार  का  होगा  या
 केन्द्रीय  सरकार का  होगा  ?

 पुलिस  कमिश्नर  प्रादेशिक  सरकार  के  अन्तर्गत  आयेगा  या  केन्द्रीय  1  र  उसको  सीधा  निर्देश

 देगी ।
 +

 महोदय  पीठासीन

 श्री  प्रणव  मुखर्जी  :  धारा  3  देखिए  |

 श्री  झील  बिहारी  वाजपेयी  :  उपाध्यक्ष  इसलिए  प्रादेशिक  सरकारों पर  आपको

 पर  आपको  विश्वा  करके  चलना  प्रादेशिक  सरकारों  का  आप  सहयोग लेना  पड़ेगा  ।

 सहयोग  लेने  के  लिए  उचित  वातावरण  बनाना  पड़ेगा  ।  मन्त्री  महोदय  ने  सफाई  दी  है  कि  उन्होंने

 कोई  धमकी  नहीं  दी  ।  कहते  हैं  कि  इन  दी  एरिया  आफ  से  होगा ।  मैं  पूछना

 चाहता हूं  कि  यह  ॒  प्रिवेंटेटिव  डिप्रेशन  का  मामला इसमें  राज्य  सरकार  को  इस  कानून पर
 अमल  करने  के  लिए  वह  किस  तरह  से  विद  इन  दी  एरिया आफ  कम् पी टेंस  में  मजबूर  कर  सकते

 हैं ?  आप  और  क्षेत्रों  में  बदले  की  कार्यवाही  वह  अलग  बात  है  ।

 मैंने  इस  बात  का  भी  कल  उल्लेख  किया  था  और  मंत्री  महोदय  ने  कोई  उत्तर  नहीं  दिया
 कि  जमाखोरी  और  मुनाफाखोरी  करने  वालों  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  इसमें

 दो  राय  मगर इस  विधेयक  को  केवल  व्यापारियों  तक  सीमित  नहीं  रखा  गया  ट्र
 ड

 यूनियन  अधिकारों  पर  भी  हमला  करने की  कोशिश
 की

 जा  रही  गर  अगर  उचित  बात  के
 उत् लिए  भी  हड़ताल करेंगे  तो  यह  कहकर  कि  ्  हन  में

 बाधा  गल
 रहे  हं  उ

 बेल  को  हवा इ  ब  पर  ह

 एक  माननीय  सदस्य  :  आप  इसे  tfaee BY  कर  रहे
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 —_— ———

 श्री अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अगर  ह  ट्विस्ट  कर  रहा  तोड़  मरोड़  रहा  हूं  तो  श्री

 इन्द्रजीत गुप्त  ने  इस  सम्बन्ध  में  एक  संशोधन  दिया  मन्त्र  महोदय  उसको स डग  स्वीकार कर  सकते

 जो  हमारे  मन  में  आशंका  वह  निराधार  नहीं है
 ।  यह  केवल  इसलिए  नहीं

 है
 कि

 सरकार f आपके  हाथ  में  आ  गई  है  ।  आप  इस  विधेयक को  सिलेक्ट  कमेटी  में  भेज  सकते  एसे

 कमोडिटीज  wae  में  क्या  संशोधन  किया  इसके  बारे  में  सरकारी  पक्ष  और  प्रति-पक्ष  दा

 विचार-विनिमय  करਂ  सकते  हैं  ।  क्रिमिनल  प्रोसीजर  कोड  में  अगर  संशोधन  करना  आवश्यक
 aa रोए

 उसके  बारे  में  भी  सोचा  जा  सकता  लेकिन  ऐसा  लगता  कि  बढ़ी हुई  कीमतों  को  के
 भाप कें  पास  नजरबन्दी  करने  के  अलावा  और  कोई  कारगर  उपाय  नहीं है लिए अ

 मेरा fader

 और  वाणिज्य  मन्त्री  इसको  स्वीकार  करेंगे  कि  अगर  वस्तु  का  उत्पादनਂ  कम  होता
 है
 है  और  अभाव

 होता
 है  तो

 कीमतें  बढ़ती
 चोरबाजारी को  भी  प्रश्न  मिलता  जमाखोरी  करने  की  प्रवृति

 sat  है बल  पकड़  ।  )

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  तो  आपकी  फिलासफी  थी  ।

 भरी  अटल  बिहारी  वाजपेयी :  यह  फिलासफी  की  बात  नहीं  दक
 गर्भपात  की  बात मगर  को  समझ  में  नहीं  आयेगी

 द रग मेरा  निवेदन  है  कि  मंहगाई  को  रोकने  दे  लिए  कुछ  rar  और  तात्कालिक उपाय

 अपनाने  पड़ेंगे  ।
 अगर

 तात्कालिक  उपायों  में  केवल  आपके  पास  नजरबन्दी  कानून ही  शस्त्रागार

 में  है  तो  मुझे  भय  है  ,  उससे  यहं  रद्द दृश्य  पूरा  नहीं  होगा  t

 ....  जमाखोरी  हो  रही  है  या  नहीं  हो  रही  यह  तय  करने  के  लिए  आपको  पहले व्यापारी
 कितना  माल  अपने  पास  रख  सकता  इसकी  सीमा  तय  करनी  पड़ेगी  ।  मुनाफाखोरी  हो  रही

 है  या  नहीं  हो  रही  इसके  लिए  चीजों  के  दाम  तय  करने  पड़ेंगे  ।  चीजों  के  दाम  करते  समय

 यह  ध्यान  रखना  होगा  कि  अगर  खुले  बाजार  में  ag  चीजें  उपलब्ध  नहीं  होंगी  तो  आपको
 ं  को  वह  जो  दाम  निर्धारित  किए  उस  पर मुहैय्या  करानी  होंगी  अगर  आप  मुहैय्या

 नहीं  करायेंगे  और  दाम  निर्धारित कर  देंगे  तो  चीजें  चोरबाजारी  में  चली  जायेंगी  और  जो  थोड़ी
 a

 aga  मिलती  वह  भी  नहीं  मिलेंगी  ।

 यह  सारी  आर्थिक  प्रक्रिया  बड़ी  जटिल  |  यह  सरल  नहीं  है  ।

 श्री  हरीश  रावत  :  हम  अपना  काम  जानते  हैं  ।

 अभी श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  आप  पम  भी  आये  हैं  ।  चाप  सवर
 दि  आप  जो  कुछ aft  खरीदा  कुछ  जानते  वह  पिछले  ढ़ाई  सालों  में  प्रमाणित  हो

 चुका है  |

 श्री  सी०  पी०  एन०  सिंह  माननीय  सदस्य  दुनिया  भर  में  घूमते-घूमते

 हिन्दुस्तान
 को  भूल  गये  हैं

 ।
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 13  1901  चोरबाजारी  निवारण  और  आवश्यक वस्तु  प्रदाय

 away  र
 सांविधिक  संकल्प

 क

 थो  परतल
 बिहारी  वाजपेयी  :  मैं

 हिदुस्तान
 को  भले  ही  भूल  "fears  मुझे

 कौ
 आपका  सिर  खाने  के  लिए  मैं  यहां  मौजूद  हूं  ।  )  मेरा  निवेदन  है

 है  ।  मंत्री  महोदय  इस  मामले  पर  शान्ति  से  विचार  करें  ।  मैं  फिर  कहना

 चाहता हूं  कि ह  सवाल  पर  कोई  मतभेद नहीं  है  ।  जो  सामाजिक  अपराधी  उनके

 विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  होनी  चाहिएं  ।  मगर  कार्यवाही  की  प्रक्रिया  क्या  हो  ?  क्या  कारियों

 को असीमित  अधिकार दिये  जायें  ?  क्या  व्यक्तिगत  स्वाधीनता  का  अपहरण  करने  का  हक  दिया

 जाये  ?  कया  उसका  दुरुपयोग  सम्भव  नहीं  है
 ?

 क्या  अतीत  में  वह  नहीं  हो  चुका
 >

 क्या  पंद्रह

 दिनों  के  आपके  आचरण  से  हमारी  आशंकायें  और  नहीं  बढ़ती  हैं  ?

 आप  आपोजीशन के के  इस  आफर  को  क्यों  नहीं  मान  लेते हैं  कि  एसेंशल  कार्यो  sda  एक्ट

 और
 क्रिमिनल  प्रोसीजर  कोड में  आवश्यक  संशोधन  किये  जायें  और  एक  ऐसा

 त  हिन
 निकाला  जिसे  सदन  के  सभी  भागों  का  समर्थन  प्राप्त  अह्न  a  रिपोर्ट

 जुडिशल  मै  जिस् ट्रे  ट  के  सामने  जायेगी  ।  अगर  जुडिशल  मैजिस्ट्रेट  कहे  कि  बिक  ल
 कस्टडी

 में  रखा  तो  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  ।  हमने  इस  आशय  का  संशोधन  रखा  है  ।
 हत्या के

 मामले में  भी  जुडिशल  कस्टडी  का  आदेश  जुडिशल  मैजिस्ट्रेट  देता  पुलिस  कमिश्नर

 डिस्ट्रिक्ट
 Steg  नहीं

 ।

 हमारे

 इस  संशोधन

 को

 आप

 स्वीकार  कर  सकत  हैं

 और  ऐसा  रास्त

 निकाल  सकते  जिस  पर  हम  मिल  कर  चल  सकते
 नहीं

 तो
 रास्ता  रोक

 कर
 खड़ा  होना शू पड़ेगा ।

 शी  आनन्द  गोपाल  मुखोपाध्याय  :  क्या  आपके  33  महीन  शासनकाल

 के  दौरान कोई  व्य प्रकति  गिरफ्तार किया  गया  है  ?  आप  एक  भी  आदमी  का  नाम  बताइये  जिसे

 किया  गया गिरफ्तार  किया  गया  है  ?  आप  एक  भी  आदमी  का  नाम  बताइये  जिसे  गिरफ्तार

 उपाध्यक्ष  महोदय  सकल्प क  दान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 श्री  प्रासाद  गोपाल  मुखोपाध्याय  वे  काला  बाजारी  तथा  जमाखोरी  का  समर्थन  कर

 उपाध्यक्ष  महोदय  इं  गॉज  बिहारी  वाजपेयी
 ह
 द्वारा

 पेश
 किया  गया  सांविधिक

 संकल्प  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता  हुं  डि

 हि  ्

 fe  यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  5  1979 को  प्रस्थापित  चोरबाजारी  निवारण

 और  आवश्यक वस्तु  प्रदाय  1979  (1979  का  अध्यादेश  संख्या  10)  का

 मोदन  करती  है  ह

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  ga  ।
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 2  1980
 चोर  बाजारी  निवारण  और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय
 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 विभाजन  सुची  संख्या  6

 मध्यान्ह  पश्चात्
 जव  wit

 पक्ष में  बिपक्ष में
 —_—__———

 अहमद  श्री  श्री  तारिक

 श्री  जायफल
 Sora  sy  एस

 श्री  जलील

 श्री  राम  a  एक्सचेकर

 श्री  गिरि  सुधीर  sTY  एस०

 रट
 श्री गय्यूर अली  असर  गा

 श्री  इन्द्रजीत  अहमद मो
 श्री  कृष्ण  - आचार  >

 श्री  fata  आजाद श्री  भागवत  झा
 श्रीमती विभा  गोस्वामी  श्री  चन्द्रभान  वात

 श्री  सत्यसपन  क  उप  अन्नु भय्या
 श्री  सोमनाथ  इमाम  श्री  अजीज

 श्री  श्री  मोहन  उर्फ॑  आर०

 श्री  श्री  अनबारासु

 श्री  रणछोड़  भाई  श्री  फ्रेंक

 श्री  सैफुद्दीन  एक्का श्री  कृष् टो फेर

 जगजीवन राम  श्री  att

 जेठ  श्री  राम  श्री  लक्ष्मण

 श्री  पीय  पीयूष
 श्री  एस०  zo ०

 श्री  गो डडा वारा

 सिंह  श्री

 श्री  राम  श्री

 वसन्त  कुमार  रामकृष्ण डा०
 कृष्ण  श्री

 श्री  आनन्द  श्री

 श्री  बर्मन
 श्री

 श्री  गुलाम  रसूल
 श्री

 qTaalt,  श्री
 राम  श्री  अप्पाला  स्वामी

 श्री  अमर राय  कौर  श्रीमती  गुरविन्द्र
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 13  1901  चोरवाजारी और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय
 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 पक्ष  में  विपक्ष  में

 श्री  एम  श्रीमती  शीला

 श्री  चित्त  श्री  आरिफ  मोहम्मद

 श्री  ष्  eel श्री  ज्योतिर्मय
 गवा  oft  afer  मशीर मू०

 श्री  Al  मा

 ee aman,  श्री  हरीश  कुमार
 श्री  सुशील  कुमार

 श्री  rprer  राम 535
 श्री  भेरावदन

 श्री  सनत  कुमार  श्री  अशोक  |

 शी  धघनिकलाल  श्रीमती  इन्दिरा

 हू सदा
 श्री  छोतुभाई  देवजी  भाई

 श्री  कमला  मिश्र  गायकवाड़  उदयसिंह  राव  नाना साहव ६

 मनोहरलाल  श्री  श्री  रणजीतसिह जी  प्रतापसिंह  जी

 श्री  रामचन्द्र  काशीनाथ
 गिरधारी

 श्री
 ्र  थि  शग

 at  गिरिधर
 मुखर्जी ,  श्रीमती  गीता

 -

 श्री  समर  गोहूल, ८... अधन्य
 श्री

 गोगाभाई  बावा  ई

 |

 i
 at

 श्री
 अजित  हमार उमर  श्री  चन्दूलाल

 «विनर ककल  eee  आन
 +  wee अ  a

 श्री  बिजोय  कृष्ण  चव्हाण  sat  चबाना  aS ba!  राजग

 श्री  ईश्वरभाई  खोड़ा भाई ख़ुद  ज्या मोल्लाह,; श्री हन्नान श्री  हन्नान

 श्री
 श्री

 ०८  है  चिरंजी  लार
 ',  श्री  विजय  कुमार

 श्री  रत्न सिह  गोकुल दास  श्री  विद्या
 na  बर
 ALG. Ae  गनी  खान

 श्री

 श्री  सरदीशਂ  बी भग
 श्री  चित्तुरी  सुब्बाराव

 श्री  बाजुबन  श्रीमती  ऊषा  प्रकाश

 श्री  अटल  बिहार वू  सा  ा  ट  कलर  श्री  सुन्दर सिंह

 श्री  प्रसाद  छोटे
 श्री श्री  रघुनाथ सिंह

 श्री  रवीन्द्र  श्री

 श्री  रीतलाल  प्रसाद  श्री  चिंतामणि

 श्री  शिवशरण  श्री  भीक  राम

 श्री  अजय  श्री  जगदीश
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 2  1980 चोरबाजारी निवारण  और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय
 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 विपक्ष में पक्ष में

 श्री  श्री
 गा गाव  सोकर  नारायण  दत्त श्री

 श्री  रामावतार  श्री  भाऊ  साहिब
 aft  a.

 श्री  चन्द्र

 जवलकर  श्री  ना नारायण  ‘Seu DMNA
 ects  ede  सिंह जी aia

 श्री  रुद्र  प्रताप  |  te  पंजा भाई

 श्री  1  पद श्री  आश  करण
 of  fS-Sa0907T

 सत्य  गोपाल  मिश्रा

 श्री
 द दौलत तमाम ||  शरार र

 श्री
 करा  मा रोत राव  श्री

 लि  arse  SESE  श्री
 श्री श्री  ग  क  तीस

 श्री  नारायण  ee =  ा  गुम  द औ

 श्री
 25.  oS:  कर

 fag,  श्री  चौधरी  दिगम्बर  श्री  ascarid

 भिड श्री  जयपाल

 श्री  निहाल
 नाट  श्री  भंवरलाल  राजमल

 श्री
 रामेश्वर i  es श्री

 ,  श्री  मसुदल  होस्टेस  निर्मला  श्रीमती

 हात्दर, श्री कृष्णचन्द्र श्री  कृष्णचन्द्र  श्री  लेपन  सिह  थक
 श्री  अरविन्द

 श्री  निकल  नेम  श्री
 पी

 मद
 टु स्वामी  श्री  डी ०

 श्री  अमरीत  मोहनलाल

 पटेल  श्री  अहमदभाई  मोहम्भदभाई

 श्री  मोहनलाल  लालजीभाई

 श्री  राजेश
 श्री  बसन्त राव  बंदुजी

 श्री  शिवराज  विश्वनाथ

 श्री शंकर राव बाजी  राम

 श्री

 श्री  कृष्णचन्द्र

 श्री  केदार
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 13  1901  )  चोरबाजारी  निवारण  और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय

 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 पक्ष में
 _  oats ा

 श्री राम  प्यारे थ
 श्री  चिन्तामणि

 or  Serta
 ,  श्री अंकिनीडू प्रसाद  राब

 नज  सस  कसन साथ
 gE  SE

 elt  pte

 AAT, AT  ज़रूर

 श्री

 को

 भ
 हन  taa

 ड
 म  A

 फन  sry

 श्री  एडुआर्डो  पारतिन्हों

 बरवे  at  जतीराम  चेतराम

 श्री

 श्री  जैनुल  .

 बालेश्वर श्री

 बूटा  श्री

 श्री  डूमरलाल

 श्री  बनवारी लाल
 श्री
 ae

 ara  मोती

 ०
 इमा  न  श्री

 श्र  oy
 जमारू

 श्री  नरासहभाई

 श्री

 श्री  एस

 श्री  लक्ष्मण
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 चोरबाजारी निवारण  और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय
 2  1980

 सम्बन्धी  सांविधिक  संकल्प

 पक्ष में  विपक्ष में

 श्री जयदीपसिंह जी  सुभगसिह्  जी
 sta

 श्री  राजाराम  उर्फ  बालासोब  शंकर राव

 श्री  के ०

 att  अनन्थारामुलु
 श्री  आनन्द  गोपाल
 श्री  ख्वाजा

 श्री

 प्  रामकृष्ण  सदाशिव

 श्री  जिजाबा

 याजद  ae  गोदाम

 श्री  एम०

 श्र  ‘OATH  ae
 क  नर्व ज़र  ses

 रहीम  शना  Vo  XR

 श्री  भो  ा

 waite,
 a  Nile  Horst  जी

 श्री  प्रभ नारायण

 +  ALT
 श्रीमती  सहोदराबाई

 श्री  सत्यनारायण

 श्री
 ह  |4

 श्री
 रेड्डी  नद

 श्री  विजय  भास्कर

 श्री

 श्री  दामोदर

 श्री

 डा०  राजेन्द्र  कुमारी

 श्री  जयराम



 13  1901  चोरबाजारी  निवारण  और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय
 सम्बन्धी  सांविधिक

 पक्ष  में  विपक्ष में
 =

 वायरले  श्री

 नन

 facet  श्री

 विधि
 श्री

 वेंकट  श्री पी

 वेलू, श्री ए. एम श्री  एम

 श्री

 श्री  पटले
 श्री

 शमिनुद्दीन  श्री

 श्री  मुन्दर
 श्री  विश्वास

 श्री  ता  q

 श्री

 हरी  किशन

 श्री
 निवास प्र  T<,  श्री

 श्री  पुरखों

 सज्जन  श्री

 सिह
 ' aAadaAdia सा

 ety
 श्री  त्रयम्बकराव

 मारोतराव

 श्रीमती
 कृष्णा

 श्रीमती
 श्री  अजीत  प्रता
 श्री  कृष्ण  प्रताप

 श्री  कुवर

 श्री  गुरचरण
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 चोरबाजारी  निवारण  और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय  2  फरवरी  1980

 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 पक्ष  में  विपक्ष  में

 श्री  चन्द्रशेखर

 श्री  तपेश्वर

 श्री  निहाल

 श्री  फतेह  भानु
 श्री  रणजीत

 श्री  रणवीर

 श्री  विजेन्द्र पाल

 श्री  नरसिंह

 श्री  शिवेन्द्र बहादुर

 श्री  सतीश
 श्री  हाकम

 श्रीमती  राम

 श्री  मोहनलाल

 श्री  पहली  मान

 श्री  प्रकाश चन्द

 श्री  बाबूलाल

 श्री  अशफाक
 हुसैन  श्री  मौलाना सैयद  मुजफ्फर
 क्षीर  सागर  कार्रवाई  श्रीमती

 उफ  काकू

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विभाजन  की  परिणाम  इस  प्रकार  है  ।

 पक्ष  में  al  fcar में
 न्

 i
 mi

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 उपाध्यक्ष  महोदय :  इससे
 पहने

 कि  मैं  विधुर  वार  करने  के  प्रस्ताव को  सभा  के
 जानने  eq  विषयक  को fen

 मतदान के  लिए  राय  रस  अस  न  लए  चार  संशोधन

 जिन्हें  निपटाया  जाना
 में  श्री द  श्री  श्री  रामावतार  शास्त्री

 जानना
 चा
 हता हुं  कि  क्या  वे  अपने  संशोधन  वापस  लेना  चाहते तथा

 सर्व fae
 मै  श्री  के

 के  गोयल
 रा  पेश  किए  गए  संशोधन  संख्या  58  को  सभा के  मतदान

 के  लिए  रखता  हूं
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 13  1901  (7) f  चोरबाजारी  निवारण  ओर  आवश्यक वस्तु  प्रदाय

 सम्बन्धी  सांविधिक  संकल्प

 दि सपरा  miter:  aor  APA  किए गए  संशोधन  संख्या  59

 को  सभा  के  मतदान  के  लि  paar  |

 संशोधन  किया  गया  कौर  स्वीकृत

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अब
 मैं  श्री  रामावतार  शास्त्री  द्वारा  पेश

 कि
 किए

 गए
 संशोधन  संख्या

 60

 को  सभा
 के

 मदद  के  लिए  रखता हूं  ।

 संशोधन  पेशा  किया  गया  alt  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  गिरधारीलाल  व्यास  द्वारा  पेश  किया  गया  संशोधन

 72  सभा के  मतदान  के  लिए  रखता
 हूं  ।

 श्री  गिरधारीलाल  व्यास  (  :  मैं  अपना  संशोधन  वापस  लेना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 कया  सभा  श्री  गिरधारीलाल  साक  झा

 रेग
 किए  गए  संशोधन  को

 वापस  लेने  की  अनुमति  देती है  ?

 कई  माननीय  सदस्य :  हों  |

 कुछ  माननीय  सदस्य
 :  नही ं।

 उपाध्यक्ष  महोदय  तो  फिर  मैं  इसे  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  “22  1980  तक  राय  जानने  के  प्रयोजन  से  विधेयक

 को  परिचालित किया
 |

 लोक
 में  मत  विभाजन  gar

 विभाजन  सुची  संख्या

 मध्यान्ह  पश्चात  1.40  बज

 पक्ष में  विपक्ष  में

 अहमद  श्री  श्री  शाह तारिक ve

 श्री  जायनल  श्री  एस ता  aye

 इन्द्रवेश ,  श्री  श्री  काजी  जलील

 श्री  राम  श्री

 श्री  गिरि  सुधीर  श्री एम  ०

 श्री  गयूयूर अली  श्री  बेरिस्टर  गुलशेर

 श्री  इन्द्रजीत  अहमद  मोहम्मद  असरार

 श्री  कृष्ण  कुमार  आचार्य, श्री भगवान देव श्री  भगवान  देव
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 चोरबजारी  निवारण  और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय  2  1980

 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 पक्ष  में  विपक्ष  में

 श्री  निरेन  आजाद  श्री  भागवत  झा

 श्रीमती विभा  गोस्वामी  श्री  चन्द्रभान  वालाजी

 श्री  सत्यसपन  श्रीमती  राधाबाई
 श्री  सोमनाथ  द

 श्री  श्री  अजीज

 श्री  श्री  मोहन  उफ  राम  आर०

 श्री  सैफुद्दीन  श्री  अनबारासु

 जगजीवन  श्री  फ्रेंक

 ,  श्री  सत्यनारायण  एक्का श्री  कृष्टोफेर

 श्री  एम

 श्री  fare

 प्रो०  मड्ड  श्री

 श्री  i  श्री

 रामकृष्ण  डा०  श्री ए

 श्री  एस०  टी० श्री  बापू  साहेब

 श्री  आनन्द  +
 श्री  ओड्डावारापु

 पालस, श्री बमन श्री  बर्मन  श्रीमती  मोहसिना

 श्री  रूप चन्द  कंवर  श्री

 श्री  डग  साद  MEER  कन  शा
 श्री  ts  न

 श्री  ज्योतिर्मय  कृष्णा
 गर  गर  यद

 श्री  सुशील  कुमार जयव  सुसन ऊ
 Tost  SIT

 श्री  मुकुन्दाराम  tt  अलाम  et

 श्री  सनत  कुमार  श  स्वामी

 हसदा  पला  iy

 प्रिक  ला  मिश्र
 err

 श्रीमती  शील

 आ
 रिफ

 मोहम्मद

 ,  श्रीमती  गीता  TUEST®M  SS  मुशीर  अहमद

 श्री  समर
 श्री  हरीश  कुमार

 श्री  भेरावदन  खेतदांजी
 le

 aft  सुनील
 श्री  छीतुभाई  देवजी  भाई
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 13  1901  चोरबाजारी और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय
 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 पक्ष में  विपक्ष में

 oe
 श्री  बिजोय  कृष्ण  श्री  देविन्द्र

 श्री  हन्नान  श्री
 अशोक

 श्री  छोटे सिह  श्रीमती  इन्दिरा

 श्री  विजय  कुमार  श्री उदयसिह राव  नाना साहव

 श्री  रत्नसिह  प्रतापसिह जी

 श्री

 श्री  गिरि श्री  के

 श्री  सरदीश  श्री

 श्री  बाजुबन  श्री

 ya.  सर्व श्री  अटल  बिहारी  श्री

 श्री  चन्द्रदेव प्रसाद  श्री  चन्दूलाल

 श्री  रघनाथ सिंह  चरणजीत

 श्री  रवीन्द्र  चव्हाण ,  श ,  श्री  शंकर राव  भाऊ राव

 श्री  रीतलाल  प्रसाद  श्री  ईश्वरभाई  खोड़ाभाई

 श्री  शिवचरण  चिंग वांग ee

 श्री  अजय  eee  यी  ला  र ur
 श्री  आर

 श्री  दयाराम  श्री  विद्या

 श्री  राजनाथ  सोचकर ee  श्री  गनी  खान

 श्री  श्री  चित्तूर  सुब्बाराव

 श्रीमती
 =

 नाप  Nt)  मूज  aw  अना
 Bt
 प्रकाश + ऋ

 श्री  रुद्र  श्री ae: द
 सत्य  न  |  |  प्रतापसिंह

 श्री
 दौलतराम  ix  श्री  चिन्तामणि

 मार।€ श्री  न्रयम्बकराव  श्री भी क्राम

 श्री
 अजीत  कुमार  रि  ग

 श्री  गदाधर  श्री  दिग्वजय  सिंह  प्रतापसिंह

 श्री  जगदीश श्रीमती  किशोरी

 fad,  श्री कंवर  बसन्त  नारायण  श्री  एन

 श्री  चन्द्रपाल  श्री  के

 नारायण  दत्त श्री  चौधरी  दिगम्बर

 श्री  जयपाल  दलको
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 चोरबाजारी  निवारण  और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय  2  1980

 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 पक्ष  में  विपक्ष  में

 श्री  निहाल  श्री  सी

 श्री  दाभी  श्री  अजीतसिंह फूलसिंह  जी

 श्री  श्री  सो  है  पंजा भाई

 श्री  अनादि  चरण
 श्री  मूल  होस्टेस

 हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र श्री  कृष्णचन्द्र
 श्री

 श्री  निरल  एनेम  श्री  रामनाथ

 श्री  संतोष  मोहन yy, HK

 श्री  सेर  ए

 श्री
 श्री

 श्री  नील  लोहिया  हसन

 श्री  राजगोपाल
 चन्द  श्री

 ग्  SIMA

 निर्मला कुम  नमती

 श्री

 श्री  बल्द

 पट  ह  श्र  1  डो  ०

 श्री  अमरीत  मोहनलाल

 श्री  अहमदभाई  मोहम्मदभाई
 श्री  शांतुभाई  चुनी भाई

 श्री  राजेश

 श्री  बसन्त राय  बंदु जी
 श्री  शिवराज  विश्वनाथ

 श्री
 शंकरराव  बाजीराम

 श्री

 श्री  कृष्णचन्द्र

 श्री  केदार
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 चोरबाजारी  निवारण  att  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय 13  1901  )

 चैत्यों  सीधी  संकल्प
 —_——  ee  य

 पक्ष  में  विपक्ष में

 राम  प्यारे
 श्री

 पाणिग्रहण  श्री  चिन्तामणि

 श्री अं  डू  प्रसाद  राव
 or  SS

 प्रा  करन आत्म
 a,  ee नह  य

 श्री  ज़रूर

 प्रताप  भानू  श्री
 खरपात श्री

 श्री

 श्री

 कु०  जितेन्द्र

 श्री
 शता

 एडुआर्डो  मारतिन्हों

 बरसे  श्री श्री  जतीराम  चेतराम

 श्री

 श्री जैनुल

 श्री  हरिकेश

 श्री  sal  x

 बालेश्वर

 बूटा
 श्री  अमरलाल

 श्री  बनवारी लाल

 श्री

 श्री
 aA  oN

 |  थोराट  संदीपन

 ann Le
 श्री  दिलीपसिंह

 भोले  रेशमा  मोती  श्री
 आर०  आर०

 श्री  काहनडोले  जमा रु

 श्री  नरसिंह भाई  कर सन भाई
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 चोरबाजारी  निवारण  और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय  2  1980

 सम् बस्त री
 सांविधिक  संकल्प

 विपक्ष में पक्ष में

 श्री

 श्री

 श्री  लक्ष्मण

 श्री
 महराब  ह  जी  सूबेसिंह  जी

 प्रसाद
 शस

 बालासाहेब  शंकर राव

 श्री  के  ०

 ह  अवस्था  राहुल
 श्री  आनन्द  गोपाल

 AT  T

 er
 १ ए

 मुबारक
 श्री  रवाना

 शंकर मेहता
 सदाशिव

 श्री
 i

 डा०  गोलाम

 श्री  रामराव  नारायणराव oo
 श्री  CIHIAG

 श्री  Yo

 ,  श्री  नन्दी
 श्री

 श्री  नवीन चन्द्र  परमानन्द दास

 श्री  जमीलुर

 श्री  ए०  ए०

 श्री  भोला

 श्री

 राजशंकर श्री

 श्री  अमरसिंह भाई  वीर या भाई

 श्री  उत्तमराव

 नदी



 चोरबाजारी  निवारण  att  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय 13  1901

 सम्बन्धी  सांविधिक  संकल्प

 पक्ष में  विपक्ष में
 ट

 अ  ः
 TENTS

 tit  श्री क

 राय  श्रीम  ee

 श्री  सत्यता रय
 Bet  fh  cor  See <sst, श्र

 हज्ज  पाना

 wa, A TTT +a ee थ  काबू  ऋ

 श्री  विजय
 भास्कर

 श्री

 श्री  के
 डा०  राजेश

 श्री  जयराम
 मघ सद नत वायर  आत्माराम  श्री

 UT  राम  चन्द्र ,  श्री
 राव

 fi  करा  acl  ul  एस
 रदा  श्री

 धी  श्री
 रामन  श्री  आर

 ल  श्री एम

 श्री
 ae स
 शर

 शर्मा  शा  GY
 किशोर

 THI.  श्र

 श्री  विश्वनाथ .  शर्मा  डा
 माँ

 गर

 हरी  किशन
 q  ri  द

 शिव  DN  लीवर  ate

 श्रीनिवास  aa

 श्री  पुरनो  ए

 सज्जन  श्री

 जनरल  रविन्दर सिंह
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 2  1980
 चोरबाजारी  निवारण  और  आवश्य  क  वस्तु  प्रदाय

 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 पक्ष में  विपक्ष  में

 श्री  वसंत राव

 यो  1९1५१  ail! ral ae

 श्रीमती  कृष्णा

 श्री  कुचल  गंगाधर
 अजीत  प्रताप

 fag, श्री  कृष्ण

 थ  gc
 प्रताप  नारायण

 श्री  गुरचरण YAN sere

 हिमी ह
 चन्द्रशेखर

 ee  ft  ae REG

 श्री  निहा

 fag.  श्री  फतेह
 cael r  श्री  मोती  ला 11  ATE  ast

 श्री  रणजीत

 सह, श्री रणवीर श्री  रणवीर

 at
 Tag  मसीह

 गश  चन्द्र
 श्र  नस ba  aarT कामत  राम  ता  t

 श्री  मोहनलाल सुखाड़िया
 भ्रमण  श्री एम  जौ

 श्री  पैबन्दकारी  <  कट
 THT  1.0  ल  मा

 श्री  प्रकाश चन्द

 सोन  त्री  छाट लाल

 सोलंकी  प्री  बाबूलाल

 श्री  अशफाक
 श्री  तय्यब

 श्री  मौलाना  मुजफ्फर

 क्षीर  सागर  केशरवाई  सोनोजी  श्रीमती

 काकू
 श्री  राम
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 13  1901  चोरवाजारी  निवारण  और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय
 सम्बन्धी  सांविधिक  संकल्प

 उपाध्यक्ष  महोदय :

 sect
 seat

 ad
 में  ferver 3

 79  242
 co  ब  ह  क

 प्रस्ताव  ईस्वी  कृत  gat  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  चोरवाजारी  निवारण  de  आवश्यक

 वस्तुओं की  सप्लाई  तथा  तत्सम्बन्धी मामलों  के  प्रयोजन  के  लिए  कतिपय
 मामलों  में

 नजरबन्दी
 ः  "

 करने का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  17”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 पाध्यक्ष  महोदय :  अब  हम  खंडों  पर  विचार  करेंगे  ।  मेरा  माननीय  का  यह

 सुझाव  है  लक  oer  क  ी  liz  द  क  ak  निपटा

 अतः  रां  आपसे  निवेदन  है  कि  आप  उन  पर  जोर  नहीं  या  फिर  सारे  संशोधन एक  साथ

 जोड़ दिए  जाये ं।  दी

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मेरे  विचार  से  इन  संशोधनों  के प्रस्तावक  इन  सब

 संशोधनों  को  पेश  करने  के  लिए  जोर  न  डालें  किन्तु  हमें  कुछ  महत्वपूर्ण  संशोधनों पर  तो  विचार

 करना ही  होगा  और  आप  कम  से  कम  उन  संशोधनों  पर  बोलने  ही
 अनुमति

 देंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  खंड 2  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।
 =  नद  je  ज्ञ

 प्रश्न यह  है

 बड  2  विधेयक  का  अंग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्ना ।
 ह

 खंड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  3  में  कई  संशोधन हैं  ।  श्री  यादव  अपना  संशोधन पेश
 न  मधुकर नहीं  कर  रहे  हैं  ।  वह  उपस्थित नहीं  हैं  ।  श्री  कमला  ्

 श्री  कमला  मिश्र  मधुकर

 पृष्ठ
 2

 पंक्ति  [7,--

 क
 सम्बन्ध  मे ं''  के  पश्चात्  निम्नलिखित  श्रन्तःस्थापित  frat  जायें-  '

 ज्  और  उपलब्ध  समूची  जानकारी  से  न  कि  दुर्भाव  और  राजनीतिक  वैमनस्य  से
 '”

 (6)

 पृष्ठ  रफीक

 पंक्ति 28  के  पश्चात्  निम्नलिखित  श्रन्तःस्थापित  किया  जाये  ह

 यह  कि  किसी  व्यक्ति  के  बारे  में  तब  तक  यह ह  नहीं समझा  जायेगा कि  उसने  इस

 खण्ड  के  अधीन  कोई  अपराध  किया  है  जब
 तक  कि  ऐसे  ब्यक्ति  के  विरुद्ध  पर्याप्त सबुत  न

 हो  कि  किसी  अन्य  क्ति  को  अपर राध  करने  के  लिए  उकसाया था  ।''  (7)

 a



 चोरबाजारी  निवारण  और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय
 2  1980

 सची  सांविधिक  सकल्प

 i

 पुष्ट  2,  ि मम ह पंक्ति  41,  ~~

 ह  OR  पचत चात ty  आयुक्त  श्रन्तःस्थापित  किया  जाये  (8)

 पृष्ठ  3,  ‘tee
 wi

 दिनਂ  के  स्थान  पर  प्रतिष्ठा  किया  जाये  ।  (9)

 श्री
 ha

 साहिब  पालेकर  :
 मैं  प्रस्ताव  करता

 हूं  :

 पृष्ठ  a

 sifeer  21  के  पश्चात  निम्नलिखित  श्रन्त: स्थापित  किया  जाए

 विरुद्ध कर्ता
 प्राधिकारी  सरकार के  या  अधिकार  sal tary

 rea

 आधार  और  समाधान  के  लिए  साक्ष्य  का  संक्षिप्त  विव  और  तक  ऐसा  नहीं

 किया  निरोध-आदेश  अवैध  ।''  (9)

 पीठ  2,  पंक्ति 40,

 मजिस्ट्रेट” के स्थान पर “'सेशन्स के  स्थान  पर  *'सेशन्स  ज न्यायाध। | प्रति
 स्थापित  कया  जावे

 ।  (25) =  =  =
 2,  पंक्ति

 स्थापित  किया पुलिस  आयुक्तਂ  के  स्थान  पर  निम्नलिखित प्र

 मिनट  ट  या  Sg faseat  मिनट  ट  या  महा  (26) गरीय  मजिस्ट्रेट  इक

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 +

 पृष्ठ ले

 पंक्ति  ५  के  पश्चात  निम्नलिखित  श्रन्त:स्यापित  किया

 ढप रेन् तु  इस  उपधारा  के  अधीन  व्यवसाय  संघ  की  किसी  भी  विधि  सम्मत  गतिविधि को

 ...  जिसके  अन्तर्गत  हड़ताल  या  नियमानुसार
 करना

 आन्दोलन  भी  ,  आता  अपराध  नहीं _
 समझा  जायेगा  शा  द  2

 |  (24)

 +, ait  है ०  सके  गोयल  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  be
 = =

 पृष्ठ  2,  पंक्ति

 किਂ  के  4
 के  orara  निम्नलिखित  श्रन्तःस्थापित  किया

 apnea
 उच्  eine

 के
 सेशन  न्यायाधीश  या  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  से

 पूर्व  अनुमति  प्राप्त  करने  के  पश्चात्‌  फक  (37)
 है  |

 पृष्ठ  2,  पंक्ति
 28  मे

 ay
 किसी  स्वस्ति  को  ऐसा  क  कर  et  उकताताਂ

 का  लोप  किया

 (38)
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 13  1901  )  चोरवाजारी  निवारण  और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय
 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 पृष्ठ 2,  और

 आर  1  Fl?  का  ताप  AIA ate ।  से  10  सा  न ि. & 1 4 पंक्ति  37  से  41  (39)

 श्री  राजेंद  मलानी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 पृष्ठ

 पंक्ति  12  से  21  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया  जाये

 3(1)  किसी  मुख्य  महानगर  मजिस्ट्रेट  या  प्रथम  वर्ग  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  उसके  पास

 केन्द्रीय  सरकार  या  किशी  राज्य  सरकार  द्वारा  या  उसकी  ओर  से
 सामग्री  प्रस्तुत  किये

 जाने  किसी  व्यक्ति  के  सम्बन्ध  में  यह  समाधान  हो  जाता  है  कि  उसे  समुदाय  को

 से  कार्य  करने से क  वस्तुओं  का  प्रदाय  रखने  के  प्रतिकूल  किसी
 री

 रित  करने की  दृष्टि  से  उसे  निरुद्ध  करना  आवश्यक  है  तो  बह  यह  निदेश  कसम  हुए  आदेश

 कर  सकेगा  कि  ऐसे  व्यक्ति  को  निरुद्ध  कर  लिया  जाये 1”  (49)

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  25,  =

 (50) "(क)" का ₹ का  लोप  किया  जाये ।

 पृष्ठ 2

 पंक्ति  29  से  33  का  लोप  किया  जाये  ।  (51)

 पृष्ठ 2,  —

 (52)

 |;  |
 पृष्ठ

 गलिाखित | पंक्ति  1  से  7  |

 स्थान

 पर  थापित  किया

 धारा (1)  के  अधीन  तब  तक  निरुद्ध  नहीं  किया तथापि  कोई

 नव
 तक

 कि
 नि
 क्रुद्ध  कि  ba  का  देश  करने के  पुर्व  एक  वर्ष  के  भीतर  वह

 सी  विधि  के  अधीन  दण्डनीय  अपराध  के उस  उपधारा  के
 द लिए  सक्षम  अधिकारी  वा  द्वारा  दोष  सिद्ध  न  किया  गया  हो  11 ||  (53)

 पृष्ठ  3,

 पंक्ति  1  से  11  लोप  किया  जाये  ।  (54)

 पृष्ठ

 पंक्ति  12  से  19  का  लोप  किया  जाये  ।  (55)

 पृष्ठ 3,  पंक्ति 12  और

 1 द < राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाता  है  या  अनुमोदित  किया  जाता  हैਂ  के  स्थान  पर
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 चोरबाजारी  निवारण  और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय  2  1980
 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 जाता है  प्रतिस्थापित किया  जाये  (56)

 ..  श्री  रामावतार  दास  popes
 मैं  इट  पा

 पृष्ठ  3,  पंक्ति

 दस  दिन के  भीतरਂ
 '

 का  लोप  कर  दिया  जायें  ।  (64)

 पृष्ठ  3,  पंक्ति

 *' पन्द्रह  65)
 arms

 पर द  itd a  डतिस्यावित  किया  जाये  t

 पृष्ठ

 lier  21.  का  सा 8  Fen  ata

 ऐसा  समय  राजनीतिक
 इस्म नीं  था  दुगना  है

 काम  wét  का
 जायेगा  1”  (66)

 पृष्ठ

 पंक्ति  36

 नै

 पहचान  निम्नलिखित
 nt

 त  किया  जाये

 |  रन् तु इस इस  उपधारा  के  अधीन  किसी  भी oe  afrror
 हें

 किसी  भी  कानूनी  और  विधान ध
 +  गतिविधि

 जिसके  अन्दर  काम  करना  तथा और  कोई

 (67) भी  मजदूर हितैषी
 काम  शामिल  अपराध  नहीं  माता  जायेगा  1.”

 श्री रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  :

 पृष्ठ 2,  पंक्ति  21,

 &  ज  ora  में  निम्नलिखित  जोड़ा

 यह  धारा  ऐसे  व्यक्ति  को  लागू  नहीं  जो  किसी  श्रमिक  के  संगठन या  किसी
 critics  दल  चाहे  सत्ताधारी  दल  या  प्रतिपक्षी  दल  का  सक्रिय  कार्य तकता  है  ह  (68)
 श्री  कमला  मिश्र  मधुकर :  उपाध्यक्ष  यद्यपि  इस  विधेयक  का  ve  तय  चोरबाजारी

 > ः को  दूर  करना  बताया  गया  किन्तु  जैसे  कि  माननीय  सदस्यों  ने  चर्चा  की  है  इस  बात  की
 सम्भावना  है  कि  इसको  कार्यान्वित  करने  में  लोगों  के  राजनैतिक  और  नागरिक  अधिकारों  का

 हनन हो  ।
 मैंने

 यह
 संशोधन  इसलिए पेश  किया  है  कि

 अफसरान
 किसी  के  विरुद्ध  राजनैतिक  आधार

 पर  कार्यवाही  न  कर  सकें  ।  हमारे  अपने  जिले  का  अनुभव  है  कि  हमारी  पार्टी  और  हम  लोगों ने

 पेर बाजारी  के  खिलाफ  आन्दोलन  किया  और  डी हो डिंग  मगर  वहां के  ने  हमारी

 पार्टी  के  सेक्रेटरी  को  मीसा  के  अन्तरगत  जेल  में  बन्द  कर  दिया  ।  मेरे  संशोधन  का  आशय यह  है

 कि  सम्बद्ध  सरकारी  अधिकारी  तथ्यों  और  सब  उपलब्ध  सुचना  से  सन्तुष्ट  होकर  और  बिना  किसी

 rey  भर  राजनीतिक  शत्रुता  के  किसी  व्यक्ति  की  नजरबन्दी  का  आदेश  जारी करे  ।  इस  संशोधन
 firarfi

 को  स्वीकार
 करतें  से

 मह  rover  संग
 से  न्र  कवित  हो  सकेगा

 PUL
 ofke

 और  इस  विषय  में  जो

 बे  हर  हो
 जायेंगी

 tr
 ara  &



 13  1901  चोरवाजारी  निवारण  और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय

 सधी  प्राविधिक  संकल्प जाना

 मत्ती  महोदय  ने  इन  आर्शकाओं
 को  हूर  करने  का  जो  प्रयास  किया  इस  संशोधन को

 का  कणी  बल  मिलेगा  ।  इसलिए  मेरा  विश्वास है  कि  वह  मेरे  इस  संशोधन को
 ्

 श्री  प्रणव  मिर्ज़ा  :  माननीय  सदस्य  को  शंका  करने  की  आवश्यकता
 *

 उन्होंने  कोई  तके  पेश  नहीं  किया  ।  मैं  पहले  ही  वता  चुका  हूं  कि  किन  हालात
 में  इसे  लाया  गया  है  तथा  अपेक्षित  संरक्षण ों  का  उपबन्ध  हमने  विधेयक  में  कर  लिया है  ।  वास्तव

 में  बचाव के  उपाय  संविधान  में  निहित  हैं  उन्हें  वहां  से  लेकर  विधेयक  में  रख  दिया  गया  है  ।

 श्री  बापू  साहेब  परुलेकर :  मैंने  खण्ड  3  में  एक  परन्तुक  का  सुझाव  दिया  है  क्योंकि उस  में

 हिरासत  में  रखने  वाले  अधिकारी  को  अपने  आपको  सन्तुष्ट  करने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 हम  भली  प्रकार  जानते  हैं  कि  आपातकाल  के  दौरान  कितने  खाली  वारंट  हिरासत  में  रखने  वाले

 अधिकारियों  के  द्वारा  हस्ताक्षरित  किये  गये  थे  और  इतना  ही  नहीं  उन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध भी

 वारंट  जारी  किए  गए  थे  जो  कि  आपातकाल  से  बहुत  पहले  मर  चुके  थे  ।

 यह  सुनिश्चित  करने के  लिए  कि  क्या  हिरासत  में  रखने  वाले  अधिकारी  ने
 उचित

 सतकंता  बरती  मैंने  निम्न  उपबन्ध  का  सुझाव  दिया

 में  रखने  वाला  अधिकारी  सरकार  को  अथवा  अधिकारी  को  संतोषजनक  कारण
 बतायेगा  तथा  संतोषजनक  ढंग  से  साक्ष्य  की  जायेगी  अन्यथा  हिरासत  का  आदेश

 दक्का जायेगा  क

 खण्ड  8  में  उल्लेख  है  कि  किसी  भी  व्यक्ति  को  10  दिन  तक  बिना  कारण  बताये  हिरासत

 में  रखा  जा  सकता  है  ।  और  उस  अवधि  में  भी  हिरासत  में  रखे  जाने  के  कारण  बदले  जा  सकते

 मन्त्री  महोदय  जानते  हैं  कि  यदि  मजिस्ट्रेट  कोरे  वारंटों  पर  हस्ताक्षर  कर  देता  है
 तत  पुलिस

 अधिकारियों  द्वारा  उसका  उपयोग  किया  जा  सकता  उसमें  बचाव  की  व्यवस्था  रने के  लिए

 मैंने  इस  उपबन्ध  का  सुझाव  दिया  है  और  मेरा  उनसे  निवेदन  है  कि  इसे  स्वीकार  करें  ।  यदि  वह

 इस  वारे  में  कोई  सुरक्षा  की  व्यवस्था  करना  चाहते  हैं  तो  मेरे  संशोधन  द्वारा  सुझाई गई  सुरक्षा

 आती  श्र  उठ  रहेगी  ।

 श्री  प्रभाव  मखर्जी :  जहां  तक  10  दिन  की  व्यवस्था  का  प्रश्न है पर  1  दिन  भी  हो
 सकती

 उपाध्यक्ष  महोदय
 मैं  समझता  हूँ  कि

 आप

 अंत  में  उत्तर  दे
 सकते  हैं

 श्री  प्रणव  मखर्जी  मुझे  ऐसा  करने  में  खुशी  होगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्री  इन्द्रजीत  गुप्त  |

 शी  इन्द्रजीत गुप्त  :  मन  अपना सस  संशोधन  संख्या  24  प्रस्तुत  कर  दिया  आपको

 am  आपके  माध्यम  से  चना

 म

 ce  चाहत  र  लि  विल  स  के  फार  लक  ब  सय  सताने

 प्लि  कथन  में  तथा  खण्ड  3  में  दी  गई  परिभाषा  में  तालमेल  नहीं  है  ।
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 चोरबाजारी  निवारण और  आवश्यक
 फर्द

 al  2  फरवरी  1980

 संबंधी  सांविधिक  संकल्प
 —

 कारण  तथा  गया  संबंधी  कथन  में  स्पष्टत  कहा  गया  है  कि  जो  अध्यादेश अब  विधेयक
 के  रूप  में  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  उसका  veer

 मुनाफाखोर
 री  तथा  आवश्यक  वस्तुओं  के  मुल्यों  में  अनुचित  वुद्धि  रोकने  के  रद्द  तय  से  ऐसे

 से
 संबद्ध  होने  वाले  व्यक्तियों  को  हिरासत में  रखने  की  व्यवस्था  करना  है  ।  ऐसे  कदाचारों  का

 अर्थ  है
 च चोर  जमाखोरी  तथा  मुनाफाखोरी  ।  क  फन

 श्री  विधेयक  के  खण्ड  2  में  दी  गई  परिभाषा  के  अनुसार  सभी  क्रिया  कलाप
 .

 अंतगर्त  आते  उसमें  कहा  गया  है
 कि

 यदि  किसी  व्यक्ति  के  बारे  में  सरकार
 को

 संतुष्टि
 जाती  है  कि  जनता  को  आवश्यक  वस्तुओं  की  सप्लाई  बनाये  रखने  के  लिए  आवश्यक है  तो

 ऐसे  व्यक्ति  को  हिरासत  में  रखा  जा  सकेगा  |

 श्री  जबकि  सरकार  का  वास्तविक  इरादा  इस  विधेयक  के  न्तगंत  '  निर्दिष्ट

 यथा  चोरबाजारी  करने  वाले  को  ही  दण्डित  करने  का  है

 लगा
 gos

 विधेयक  में  इतनी  व्यापक  शक्ति  क्यों  दी  गई  है  ।  मेरे  संशोधन  का  अभिप्राय  है
 f कि  वैधानिक

 श्रमिक  संघों  के  क्रियाकलापों  को  विधेयक  की  परिधि  से  बाहर  रखा  जाये  ।  ि

 श्री  आप  स्वयं  श्रमिक  नेता  रहे  हैं--तभी ही ही  मैंने  आपके  इस  रूप  को  प्रशंसा  की

 थी  |  मुझे  -  विश्वास  है  कि  आप  मेरे  कथन  से  सहानुभूति  रखेंगे  ।  यदि  विधेयक  का  उद्देश्य  crs स  ||

 भी  व्य  क्ति  को  आवश्यक  वस्तुओं  की  सप्लाई  में  पैदा  से  रोकना  तो  इसे  |  ह  है

 व्यापक  अथ  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  |  इसका  अर्थ  यह  है  कि  यदि  किसी  कपड़ा  मिल  के

 को  हड़ताल  करने  पर  मजबूर  किया  जाता  तो  यह  माना  जायेगा  कि  यह  लोग  क

 लाई  में  बाधा  पैदा  कर  रहे हैं  जोकि  एक  अनिवार्य  आवश्यकता  की  वस्तु  है  और  af  कोई

 परिवहन  कर्मचारी  अथवा  तेल  निगम  का  कोई  कर्मचारी  इस  विधेयक  की  परिधि  में  लाया  जाता

 है  तो  उसे  भी  संबद्ध  किया  जायेगा  ।  जबकि  उसका  जमाखोरी के  काले  से  कोई  वास्ता

 नहीं
 ।

 ।  पूर्व  अनुभव  के  आधार  पर  इस  बात  का  निश्चित  भय  इसीलिए  हमें  यह  संशोधन

 लाना  पड़ा  यदि  नौकर  शाही  को  भारी  शक्तियां  दी  जाती  हैं  तो  इस  विध  यक  से  श्रमिक

 संगठनों  के  क्रियाकलापों  में  बाधा  पड़ेगी  ।  मन्त्री  महोदय  को  स्पष्ट  रूप  से  बताना  चाहिए  कि

 उनके
 मन  में  क्या  बात  है  क्योंकि  हमें  न  तो  कांग्रेस  सरकार  और  न  जनता  सरकार  पर  भरोसा

 है  कि  वे  ऐसी  शक्तियों  का  दुरुपयोग  नहीं  करेंगे  ।  आश्वासन  देने  के  बावजूद  उन्होंने  शक्तियों

 का  दुरुपयोग  किया  है  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  यदि  यह  शक्तियां  देनी  हैं  तब  मंत्री  महोदय

 यह  व्यवस्था करें
 कि

 कानून  से  चलने.वाले श्रमिक  संघों  के  क्रियाकलाप  जिसमें  हड़ताल  भी
 >

 सम्मिलित  लत  @)  इस  विधेयक  के  अन्तर्गत  अपराध  नहीं  माने  जायेंगे  ।  परन्तु  यदि  वह  इसे  स्वीकार

 नहीं
 तो  वह  सहर्ष  ऐसा कर  सकते  हैं  ।  उनके  पास  अपेक्षित  बहुमत  है  ।  परन्तु  निश्चय  ही

 श्रमिक  वर्ग  क  विलास  दा  air  प  सलाद  का  दावा  विधेयक का  उनके  वीर रुद्ध  उपयोग  में

 लाने  का  है  ।  मैं
 आपको

 अपील  करता  हूं
 कि  ऐसी  बात  न

 करें
 जिससे  औद्योगिक  अशान्ति  को

 शी  उपायों  दारा  वे  श्रमिक
 बढावा  तथा  ऐसे  दमनकारी  hill  वे  भ्रामक  दि

 आन्दोलन  चलायेंगे
 तथा  रुकेंगे
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 ड्  संबंधी  सांविधिक  सं  कल्प
 ——

 =
 wah  मलन्य (ाा यि द  जाप  अस  प्रकास  कानून  द्वारा  इन्हें  रोकना  चाहते  [९  तो  उन्हें  आर्म

 मं  ही
 स्पष्ट

 ड
 करना  चाहिए  कि  इस  विधेयक  का  वास्तविक  लक्ष्य  किनके  विरुद्ध है

 ।

 श्री  बापू  साहेब  परुलेकर :  मुझे  अपने  संशोधन  संख्या  25  और 26  के  वारे  ह  एक  वाक्य

 हना है  ।  शक्तियां  जिला  मिस्र  टों  और  पुलिस आयुक्तों  को  दी  गई  हैं  ।  मेर ेसंशोधन में  शक्ति

 सत्र  न्यायाधीशों  या  .  न्यायिक  मजिस्ट्रेटों  को  दिये  जाने  का  सुझाव  दिया  गया  है  क्योंकि उन  पर
 किसी  कार्यकारी  शक्ति  अधिकार  नहीं  होगा  ।  जव  किसी  व्यक्ति  की  स्वतन्त्रता  को

 करना  हो  तो  न्यायिक  प्रणाली  का  अपनाया  जाना  श्रेष्ठ  है

 कहै ०  के०  गोयल  :  उपाध्यक्ष  मैंने  इलाज  (3)  में  तीन  संशोधन
 प्रस्तुत  कए  हैं  और  तीनों  को  एक  साथ  ही  मूव  करता  हूं  ।  मेरा  पहला  अमेंडमेन्ट  इलाज 3  के  सव

 व  में  है  जिसमें  मैंने  चाहा  अपने  अपेन्डपेन्ट  के  कि  इस  कलाम  के  अन्त  में  लिखा

 उच्च  न्यायालय  के  सत्र  न्यायाधीश  अथवा  न्यायिक  जैसी  मी

 ne. 11.0  1;  से  स्वीकृति  लेकर  satis  विल  के  कैसी  शन  के  समय  पर  यह  आशंका  की  गई

 कि  जब  सरकार  के  पास  दूसरे  कानन  हैं  जिनका  कड़ाई  के  साथ  पालन  aa  ब्लैक मा कें टिंग
 भार  होगी  को  रोका  जा  सकता  है  फिर  सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  की  डिप्रेशन  पावर  गई  में

 नन  का  मतलब  aga  क्लियर  है  कि  सरकार  पोलिटिकल  पर्पज  के  जो  उसके  पोलिटिकल
 गान  हैं  उनको  क्रश  करने  के  लिए  इसका  इस्तेमाल  करेगी  ।  इसीलिए  मैंने  इम  संशोधन  के

 माध्यम से  चाहा है है  कि  अगर  किसी  भी  व्यक्ति  के  खिलाफ इस  प्रकार  के  ब्लैंक  मार्केटिंग  और

 होगी  के  चार्ज  ज हों  तो  उस  व्यक्ति  के  डिटेंशन  आमेर  इश्यु  करने  के  पहिले  किसी  .  भी
 शियल  आफिकर  क  कमेन्ट  ली  जानी  चाहिए  ।  अगर  किसी  केस  में  हाईकोर्ट  की  कमेन्ट  लेनी
 उचितसमझी  जाए  तो  उसकी  कमेन्ट  ली  जाए  या  चीफ  जुडीशियल  मै  जीतकर  जिसकी  भी

 1  आवश्यक  हो  उसकी  पर् मी शिन  लेने  के  बाद  ही  डिटेक्शन  आंध्र  इश्यू  किए  जाये ं।

 दूसरा  अमेन्डमेन्ट  इसके  सब-क्लॉज  में  > g

 हवा  किसी  व्यक्ति  को  शब्दों  को  निकाल  दिया  जाये  ।  मैंने  अपने  संशोधन
 od

 के  द्वारा च्  है  कि  इसमें  जो  शब्द  इंस् टी गेटिंग  है  उसको  इलाज  से  निकाल  दिया  जाये  ।  इस

 कानून के  वन  जाने  पर  आप  यह  अधिकार  लेना  चाहते हैं  कि  अगर  कोई  मजदूर  अपने  अधिकारों

 के  लिए  कोई स्ट्राइक  करता  स्ट्राइक  की  काल  देता है  तो  इंस्टीगेट  के  नाम  आप  उसको  डिटेन

 कर  सकते हैं  ।
 मैं  समझना  हूं  कि  इस  प्रकार  का  अधिकार  सरकार  को  देना  उचित  नहीं  इसी

 लिये  में  चाहता  हूं  कि  इसमें  जो  शब्द  लिखा है  उसको  ओमिट  कर  दिया  जाय ।  अगर

 कोई  व्यक्ति  अपराध  करता  [९ तै  हर  यह  काफी  साथ  शब्द
 प्रमोट  को  रखना

 चाहिये  ह
 मैंने  अपना  ag  सब-क्लॉज  2  में  aq  किया  है  ।  इसमें  co  ifaete  और

 पुलिस  कमिश्नर  को  अधिकार  दिए गए  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  तरह के  अधिकार  दिये

 7.0



 चोरबाजारी  निवारण  यक  वस्तु  प्रदाय  2  1980

 सम्बन्धी
 सांविधिक

 जाने  से  ऐसा  अ  नहीं  होता  है  कि  सरकार  इन  उपाय  ~ -. uae क  क  से  राजनीतिक

 व्यक्तियों  '  के  खिलाफ  नहीं  करेगी  ।  मैंने  अपना  संशोधन  पा  है  और  आशा  करता  ik

 कि  माननीय  मंत्री  जी  इन  संशोधनों  को  स्वीकार  करेंगे  ।

 श्री  राम  जैसे  सलानी :  उपाध्यक्ष  जो  तीन  संशोधन  2  दा  ह  में

 रख ेहैं  उनका  we  इस  लोकतन्त्रीय  कानून की  लोकतन्त्रीय  संरचना को  कम  करना
 मेरा  पहला  संशोधन  मेरे  मित्र  श्री  बापू  साहेब  परुलेकर के  संशोधन से  मिलता  कि

 a
 किसी  एक  व्यक्ति  में  न  देकर  न्यायिक  अधिकरण  को  दिया  जाना चाहिए ॥

 च
 यह  सब  इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  इस  सरकार  का  न्यायिक  अधिकारियों पर

 कितना  विश्वास  है  तथा  नागरिकों  को  उनकी  स्वतंत्रता  से  वंचित  करने  के  संबंध  में  काय  पालिका

 के  अधिकारियों की  अपेक्षा  न्यायिक  अधिकारियों  पर  उनका  कितना  विश्वास  मैंने  इस

 सम्बन्ध  में  एक  विशेष  संशोधन का  सुझाव  दिया  है  ।  और  दूसरा  संशोधन  यह  है  ae
 के

 पूर्व-न्यायिक  कार्यकलापों  की  परिभाषा  में  मैं  यह  जोड़ना  चाहता  जिस  वस्तु  के  मूल्य  पर
 - नियंत्रण न  हो  और  कोई  व्यक्ति इसे  4  आने  में  बेचता  हो  जबकि  पुलिस सब  ३  की  के

 विचार  में  इसे  33  आने  में  बेचा  जाना  चाहिये था  और  इस प्रकार वहू  आर्थिक  कानून  का

 कर  रहा  हो  तो  इस  व्यक्ति  को  समाज  विरोधी  कार्यकलापों  की  परिभाषा  के  अधीन  नजरबंद

 feat  जा  सकता  है  या  नहीं  भी  किया  जा  जैसे  कि  प्रावधान है  ।  लेकिन  यदि  इस  कानन

 के  अधीन  इस  प्रकार  के  अतिचार  की  संभावना  हो  तो  इसे  कानन  से  निकाल  दिया  जाना

 चाहिये  ।

 मेरा  तीसरा  संशोधन  यह  है  ।  जिला  मिस्टर  ट  तथा  पुलिस  आयुक्त  की  शक्ति  सम्बन्धी

 न शे उपधारा  (  )  पुर्णतः  समाप्त  की  जानी  चाहिये  ।
 में  भी  इस  प्रकार  की व्यवस्था

 नहीं की  गयी है  ।  यह  प्रावधान पहले  मीसा  आंसुका में  ही  था  और  उस  कान
 नून  से  भी

 दिया  गया  |  बाजार  से  मुनाफाखोरों  के  साथ  तस्कर  अथवा  विदेशी  मुद्रा  में
 हेरफेर  करने

 से  अधिक  बुरा  व्यवहार  क्यों  किया  जाना  चाहिये  ।  मेरे  विचार  में  सभ

 ort  का
 कानून  की  बुराईयों को  दूर  करना  ही  होना  चाहिये

 _  शेष  संशोधन  खंड  3  के  आनुसंगिक  संशोधनों  से  सम्बन्धित  यदि
 प  चले  तीन  संशोधन

 स्वीकार
 हो  जाते  हैं  तो  वे  स्वयं  ही  लागू  हो  जायेंगे ।

 ey क्  (०

 _
 श्री  रामवतार  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  मैं  अपने  दो  संशोधनों सं०  66  और  67  के

 बारे में  एक-एक  मिनट  मैं  अपने  विचार  रखना  चाहता  ।
 जहां  इस  बात  की  चर्चा  है  कि  किसी

 भी  चोरबाजारी  करने  मुनाफाखोरी  करने  वाले  को  नर  उस  के
 जोड आखिर  में  मैं  इन

 शब्दों  a  यादा

 ऐसा  करते  समय  भेदभाव  दुशमनी  या  दुर्भावना  से  काम  नहीं  लिया
 ह

 जायगा |
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 संबंधी  सांविधिक  संकल्प
 ददन

 अगर  सरकार र  सचमुच  में  केवल  चोरवाजारी  करने  मुनाफाखोरी  करने  ने  वालों को
 ही  इस  कानून  के  अन्तत  जेलों  में  रखना  चाहती  है  तो  उसे  मेरे  संशोधन  को  स्वीकार  करने  में

 कोई  आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिये  ।  अगर  सरकार  इन्कार  करती है  तो  मैं  यही  समझू ंगा  कि  उनका

 दावा  कि  हम  दूसरों  को  इस  कानून के  अन्दर  नहीं  चोट  नहीं  यह  केवल

 ७  पाखण्ड पूर्ण  दावा  होगा  ।  मैंने  ऐसा  इस  लिये  कहा  कि  पहले  भी  नजरबन्दी  कानून  के  aga  यदि

 किसी  को  किसी  के  साथ  कोई  दुश्मनी  थी  तो  उसने  जा  कर  सम्बन्धित  अधिकारी  को  कंह  दिया

 और  उस  व्यक्ति  को  जेल  में  डाल  दिया  गया  ।  किसी  भी  राजनीतिक  भेदभाव  या  दुश्मनी के
 कारण  ऐसी  बात  होती  रही  है  ।  इस  लिये  सही  मायनों  में  जिस  उद्देश्य  का  दावा  आप  कर  रहे

 यदि  आप  की  उस  बात  को  मान  लिया  तो  फिर  आप  को  मेरे  इस  संशोधन  को  स्वीकार

 करना  चाहिये  ।  ्
 ि

 जहां  तक  दूसरे  संशोधन  का  सम्बन्ध  है--हमारे  माननीय  सदस्य  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  भी
 उसका  जिक्र  किया  मैं  उनके  तर्कों  का  समर्थन  करते  हुए  इतना  ही  निवेदन  करना  चाहता

 कि  इस  संशोधन  को  आप  निश्चय  ही  मानिये  ।  अन्य  किसी  संशोधन को  मानिये या  न  मानिये

 लेकिन  यह  संशोधन  बड़ा  ही  महत्वपूर्ण  इसको  अवश्य  मानिये  ।  अगर  उसे  नहीं  मानते  हैं
 तमाम  यूनियन  की  गर्दन  पर  प्रीवेन्टिव  डिटेक्शन  की  तलवार  लटकी  रहेगी  और  आप  जब

 मेरे  जैसे  रेलवे  में  काम  करने  वाले  कार्यकर्ता  दूसरी  यूनियनों  में  काम  करने  वाले
 . कार्यकर्ताओं  जिनका  सम्बन्ध  आवश्यक  वस्तुओं  से  लाने-लेजाने के  काम  से  या  उत्पादन

 से  उनको
 आप  आसानी

 से  fetes
 में  डाल  देंगे

 ।  6
 महीने  तक  तो  आप

 वैसे
 ही  रख  सकते

 *

 उसके  बाद  मैनिपुलेट  करके  6  महीने  को  बढ़ा  कर  एक  साल  भी  कर  सकते हैं  ।  तो
 मैं  चाहता  हूं

 कि  इस  संशोधन  को  तो  निश्चय  ही  मानना  चाहिए  ताकि  लोग  समझें  कि  आपका  इरादा  बुरा

 नही ंहै  और  आपका  इरादा  सचमुच  में  चोरबाजारी  करने  वालों  और  मुनाफाखोरी
 करने  बालों

 तक  ही  सीमित  है  ।

 श्री  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  उपाध्यक्ष  मैं  इलाज 3  में  यह  gra  दे
 निर्दोष रहा  g  कि

 ये  शब्द  जोड़  दिये  जाएं  ताकि  इस  प्रजातन्त्र  हमारे देश  में
 प्रजातन्त्र

 व्यक्तियों  को  निरुद्ध  न  किया  जा  सके

 ः  यह  धारा  उस  व्यक्ति  पर  लागू  नहीं  होगी  जो  किसी  मजदूर संघ  या  र attire

 दल  का  सक्रिय  सदस्य  चाहे  वह  सत्ता  में  हो  या  विपक्ष  में  मैंने यह  इसलिए  कहा  है

 क्योंकि  प्रजातन्त्र  में  हर  व्यक्ति  का  एक  हिस्सा  होता  है  शासन  में  और  अगर  किसी  निर्दोष  व्यक्ति
 को  राजनीतिक  विद्वेष  या  कूटनीतिक  षड्यन्त्र  के  कारण  निरुद्ध  किया  तो  फिर  प्रजातन्त्र

 का  अर्थ  नहीं  रहेगा  ।  एक  प्रजातन्त्रीय सेरकार वह  है
 जिसमें

 सबका  भाग  हो  इसीलिए  मेरा

 तो  जो  स्मगलर्स
 हँ

 मा  जो
 ated

 कहना  यह  है  अगर  और  तथ्य  तथा  प्रमाण  सही

 पक्ष  में  तो  गल
 उनको

 सार्वजनिक
 हिंत  में  निरुद्ध

 करने  के  पक्ष  GUA  ह  लेकिन  निर्दोष  यदि है  (८  व्यद्ति को बचाने को  बचाने

 ्  शर



 चोरबाजारी  निवारण  और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय  2  1980

 ed  सांविधिक  संकल्प

 के  लिए  वलाज  3  में  जो  शब्द  ले  नोड
 देन  के  लिए  कहा

 उस  पर  सरकार  को  dal होना  चाहिए ।

 a  प्रण प्रणव  मुखर्जी  :  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  प्रश्न  स्पष्टीकरण  करने  सम्बन्धी

 हैं  और  उन उनके  बारे  एक  ही  प्रकार  के  तके  दिये  गये  हैं  ।  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  कहा है  कि  उनका

 हम  पर  कोई  विश्वास  नहीं है  |  क्या  इसका  कारण  यही  हो  सकता  कि  वे  वहाँ  बैठते हैं  और

 यहां  बैठते
 उनको दल  कुछ  समय  पहले तक  हमारे  साथ  था  ।  1977  में  हमारी  हार के

 ही  मामला  बिगड़  गया  ।  उन्होंने  अनुभव  feat  कि  मैं  उस  प्रकार  के

 विवाद में  नहीं  पड़ना  चाहता  ।  विधेयक  का  vest  मुनाफाखोरों  जमाखोरों  तथा  काला

 वाजा रियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करना  ।  मैं  इसे-उपाय  और  कारणों  सम्बन्धी  विवरण  द्वारा

 स्पष्ट कर  चुका  हूं  ।  ये  कुछ  अनि वा यें  वस्तुओं  के  वितरण  सम्बन्धी  धाराओं  की  व्याख्या  कर  रहे

 हैं  ।  ये  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  इसे  मजदूर  संघ  अथवा  मजदूर  संघ  आन्दोलन  की  गतिविधियों
 ||

 पर  लागू  किया  जायेगा  |  उनके  मन  से  इस  भय  को  कौन  निकाल  सकता

 x श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  आप  इस  वार  मे  स्पष्ट  वक्तव्य  ट 2  |

 श्री  प्रणव  मुखर्जी :  मैं  इस  वात  को  स्पष्ट  कर  चुका  हूं  कि  यह ह कानून
 wae, बीमारियों  से  निपटने  के  लिये  बनाया  गया  है  ।

 .
 हरजीत  गीत  :  इसका  उल्लेख  विधेयक  में  क्यों  नहीं  a श्री इ  का  उल्लेख  उदेश्य  att

 कारणों  के
 विवरण

 में
 क  ं  नहीं  किया  गया

 श्री  प्रभाव  मुखर्जी  :  यदि  आपको  हम  पर  विश्वास  नहीं  है  तो  हम  मजबूर  हैं  ।  विधेयक
 .

 के  मस्जिदे में  कोई  गलती नहीं  है  ये  समझते हैं  कि  इस  कानून  की  ऐसी  व्याख्या की  जा  सकती
 है  जिससे इसके  अंतगर्त  मजदूर  संघ  तथा  इनके  कार्यकर्त्ता  भी  इसकी  परिधि  में  आ  जायेंगे  मैं

 दाती
 पर  गलतफहमी  को  दूर  नहीं  कर  सकता  इन्हें  देखना है  कि  इसे  कैसे

 लागू  किया  जाये  और

 क्या  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये
 ।

 शी
 श्री  राम  जेठमलानी  ने  कट्ठा है  कि  क्या  इस  कानून को  .  '

 > hp  समान  नहीं
 बनाया जा  सकता  है  ।  यह  बात  ठीक है  कि  उच्च  स्तर  के  अधिकारियों  को  नज़र वन

 ्
 सम्बन्धी

 तथा  प्रदत्त  हैं  ।  जहां  तक  का  सम्बन्ध  मैं  कहेगा  कि  यह  महाजन  हों  और  ag
 बन्दरगाहों  से  सम्बन्ध  रखता है  ।  जहां  तक  इस  अधिनियम  का  सम्बन्ध  >

 Qr  ९ इसके  अन्तर्गत  हमें
 मिल  क्षेत्रों  का  भी  ध्यान  रखना  है  ।  इसीलिये  शक्तियां  जिला  मजिस्ट्रेट  तथा  पुलिस  आयुक्त

 की  3  दान  की  गयी  हैं  ।  वास्तव  में  नजरबन्दी  सम्बन्धी  शक्तियां  कार्यकारी  अधिकारियों  को  दी

 गयी  हुं  भरीं
 गा
 न्यायिक

 अधिकारियों  को  केवल  इसकी  समी  क्षा  ही  करनी है  इसी  कारण  न्यायिक

 के
 न्यायाधीश  की  अध्यक्षता  में  सेवा-निवृत्त  न्यायाधीश

 अथवा  '  कार्यरत  '  न्यायाधीश
 प्रक्रिया  का

 इनमिलॉकन
 किया  ज म  rr  शका

 की  ae इस  पर  इस  प्रकार  के  प्रबन्ध किये  गये  हैं  । ः  ज  ee
 कि  नजरबन्दी  आदेश  कौन  जारी  करेगा

 और
 य

 नयालाोश  a  सो

 आप  यह  नहीं

 जान
 ि
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 (3) )  कारण  ओर  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय
 सम्बन्धी  संकल्प

 ा  यअ

 उसकी  समस्या अथवा  कठिनाई  होगी
 ?  यह  एक  कार्यकारी आदेश  है  ।  उम्मीद  नहीं

 की  जाती  है  वि  वर्तमान  न्यायाधीश  एक  कार्यकारी  आदेश  जारी  करेगा  और  वह  इसके  सभी

 पहलुओं पर  विचार  करेगा  ।  यदि  ऐसा  होगा  तो  इसका  मुच  प्रयोजन  ही  निष्फल हो  जायेगा  ।

 ऐसी  स्थिति  में  इसकी  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  यह  एक  कार्यकारी  साधन  है  और

 कार्यकारी  प्राधिकार  को  यह  साधन  उपलब्ध  जाना  न्यायिक  संवीक्षा  के  लिए

 अनुरक्षण  होने  चाहिएं  और  उन  अनुरक्षणों  को  विधेयक
 के  मूल

 पाठ  में  निगमित
 क्या

 गया है  ।

 श्री  बापू  साहेब  परुलेकर  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  हम  न्यायपालिका  के  ahs

 कारियों  को  ये  शक्तियां  नहीं  दे  रहे  हैं  क्योंकि  न्यायपालिका  के  अधिकारी  पहले  ही  सलाहकार
 as में  सम्मिलित  किए  हुए  हैं  ।  मेरे  संशोधन में  यह  सुझाव  है  कि  न्यायिक  शक्तियां

 धीशों  तथा  न्यायिक  मिस्र  टों  को  दी  जानी  चाहिए  न  कि  उच्च
 न्यायालयों

 कों
 जो  कि

 सलाहकार  बोर्डों  का  गठन  करेंगे  ।  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  |

 .
 श्री  प्रभाव  मुखर्जी  :  यह  संभव नहीं  है  द्

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 लंड

 3
 में  कई  संबोधन  हैं  मैं  समयाभाव  के  कारण  सभी  संशोधनों

 को

 एक  साथ  मतदान  के  लिए  रखूंगा  ana  fe  कुछ  माननीय  सदस्य
 अपने

 संशोधनों  को  पृथक
 क से न  रखना  चाहें  ।

 थ्री  इन्द्रजीत गुप्त  :  कुछ  ही  समय  पूर्व  मैंने  बताया  था  कि  कतिपय  ऐसे  संशोधन हैं  जिन्हें

 हम  अन्य  संशोधनों  की  तुलना  में  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  समझते  हैं  ।  आप  उन्हें  अन्य  संशोधनों  के

 साथ  मिलाना  चाहते  यह  उचित  नहीं  मैं  युवा  मंत्री  जी  के  उत्तर से  प्रभावित  नहीं

 हुआ  हूं  ।  उन्होंने  मेरे  बल  पर  सस्ते  किस्म  की  राजनीतिक  नुखतावाजी  करने  का  प्रयास  किया

 किन्तु  चूंकि  वह  अभी  युवा
 अतः

 मुझे
 दशक

 ह  ।  मैं  अपने  संशोधन  संख्या

 24  को  पाक  रूप  से  रखवाना  चाहता  हूं

 wk उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  हैं

 24.  पृष्ठ

 पंक्ति  36  के  पश्चात  निम्नलिखित  श्रन्तःस्थापित  किया

 डस
 |

 के  अधीन  व्यवसाय  संघ  की  किसी  भी  विधि  सम्मत  गतिविधि  को

 जिसके  अन्तरगत  हड़ताल  या
 नियमानुसार  करना  आन्दोलन  भी  आता

 अपराध  नहीं  समझा

 जायेगा  1”

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन

 81



 चोरबाजारी  निवारण  यास  वस्तु  2  द्रव  1980

 संबंधी  सांविधिक  च

 1  2  wae  क  fa  a  सुची  र

 १,  (४:

 faqa  में
 Ka —

 अबेदिन, श्री जायनल श्री  जायनल  श्री  प्रसाद राव

 श्री  गिरि
 उ  एस

 अवाइल  | ह  जायफल श्री

 इन्द्रजीत अ  खि  श्री  के
 कुमार  tt  ण  गेयर

 सा  हनता  इमा

 श्री  भावुभाई  AQHG, उमा  श्री  बा  शेर

 श्री  निरेन
 >  oft मती  विभा

 धज  म  क  आकरे  क  EAE चतर
 आनन्द  मक  .  लुतम्यराव

 श्री  सोमनाथ  उप  a a

 श्री
 श्री कह  ्र  या

 eh  Baden
 ANT,  नमा  श्री  लक्ष्मण

 श्री

 ,  श्री  frag  दरी  श्री  एस०  टी०

 TAT:
 श्री qsqq,  प्रो ०  ake

 ame, =|  सों
 कीमत

 डा०  वसन  श्री  एस०  एम०
 श्री  बाप  साहेब

 श्री  आनन्द  ि  थ  VI  41a

 का  1.  निर्णय  श्री  गलाम  रसल

 बदलना  नमती  गुरपिन्द्र
 Tala  ase

 rt स  नत  कुमार  मलक

 at  मिश्र
 a  tes

 श्री  हरीश  कुमार
 hee  सेनी  pr  श्री  भेरावदन  जी

 |  ह  चन्द्र  कांशी नाथ  श्री  देविन्द्र

 रामकृष्ण श्री
 सं

 मुखर्जी
 श्री

 श्री  समर
 श्री  छोतुभाई  देवजीभाई

 मुहम्मद  श्री
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 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 $$$

 पक्ष  में  विपक्ष  में

 मंत्रा, श्री सुनील श्री  सुनील  श्री  उदयसिंह राव  नाना साहव

 श्री
 *

 श्री  रणजीतसिंह  जी  प्रतापसिंह
 जी

 श्री  हन्नान  श्री  गिरिधर

 इन्द्रा  श्री  नगनगीम  श्री  गोगाभाई  भावभाई

 श्री  छोटूसिंह  श्री

 तू वेदी  श्रीमती  विद्यावती
 श्री  विजय  कुमार

 श्री  चन्दूलाल श्री  wafers  गोकुल दार

 डा०  सरदीश  चरणजीत  श्री

 व उमाश्री श्री  चन्द्रदेव  रह ,  श्री  शंकरराव  भाऊ राव .
 श्री  ईश्व  रभाई  खोड़ा

 गाई धामश्री श्री  जयराम  है

 श्री
 f  श्री

 ह
 श्रीमती  विद्या

 श्री  रघुनाथ  “#

 श्री
 ie  श्री  गनी  खान

 श्री  चित्तूर  सुब्बाराव
 श्री  रीतलाल  प्रसाद

 बघरी  गिनती  ऊषा  काश
 श्री

 श्री  दयाराम  ह  चौहान  श्री  फतहभानु  सिंह

 श्री  रामावतार  a  लाल  श्री

 जगजीवन  श्री
 श्री

 ॥  gt  tate.

 श्री  रुद्र  प्रताप  डि
 श्री  कौशल

 जयनारायण
 सत्य  श्री  मिश्रा

 श्री  गदाधर
 हाग

 श्रीमती  राणे  सरदेसाई  संयोगिता

 लदेगा  aft  दौलत
 aealag

 अवाद
 ओं

 श्री  धमंबी

 श्री  निहाल  श्री

 .  श्री  एन  aa,  eT

 श्री  arn
 श्री श्री  मसदुल

 हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र श्री  कृष्णचन्द्र  टड, ्झऊ ५ #७  थो  मनमोहन

 श्री  निकल  एम  श्री एन
 श्री  नारायण दत्त

 तुरे  श्री  एल०  एस०
 श्रीप्रेम  खांड

 श्री  टी
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 संबंघी  सांविधिक  संकल्प

 पक्ष में
 विपक्ष में

 art श्री  अजीतसिंह  फूलसिंह जी

 श्री  सोमजी
 श्री  बिंदेश्वरी

 दोराई  सभा
 ५. घोर पाड़े  Aw ९.  alc.

 श्री
 AT

 श्री

 ि  के  दे  जल

 पष्थ्न र1, “ल श्र  SESTRASN

 श्रीमती निर्मला
 *

 श्री

 टूट्स्वामी
 नो ड  to

 |
 श्री  अमरीत  मोहनलाल

 पटेल  द

 पटल  Al  रुस  निभाई
 पराए  qT  नारायण  चन्द

 श्री  बापू साहेब
 श्री  सी

 पाइले
 लेज  ,  श्री  राजेश

 पानी  शता  विजयकुमार  नवल

 uk  विश्वनाथ
 | :  बाजीराव

 श्री
 उमरान

 a
 ieee  गी

 पा
 अ  ee
 श्री  बाला  साहेब
 श्री

 श्री  वीरेन्द्र

 श्री  कृष्णचन्द्र

 श्री  केदार
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 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 पक्ष में  विपक्ष में

 श्री  oie  we

 श्री  केशो

 श्री  जनार्दन

 श्री  दरूर

 श्री
 प्र  Al  भावसार SR  प

 Fo  जितेन्द्र

 श्री
 शान्ता

 श्री  एडुआडों  मारतिन्हों
 श्री

 rt  चेतराम

 सज़ा  समस  साय

 a  fx
 ग्न  QUENT

 बीरेन्द्र श्री
 बिजेन्द्र पाल  श्री

 बूटा  श्री
 श्री  कल्लूरी  सुभाषचन्द्र

 श्री  मनोरंजन

 श्री  बलिराम

 श्री  देव

 श्री  दिलीपसिंह ह  ख
 डा०  कृपासिंधु

 ‘ara  रेशमा  AHlaista, करा meson sy

 आर०  आर०  श्री

 मकवाणा  1,  श्री
 —o

 करसनभाई

 मनफूर्लास

 श्री  बी
 श्री

 श्री  राजाराम  उर्फ॑  बालासाहेब शंकर राव

 श्री  आनंद  गोपाल

 कान
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 सम्बन्धी  सांविधिक  संकल्प

 पक्ष में
 विपक्ष में

 a

 ',  श्री  विलास
 ©  at  a4 RoAT  अदा
 at, AU  ड  ख्वाजा

 श्री

 शोरे  श्री  रामकृष्ण  सदाशिव

 मोह  श्री  ब्रजमोहन

 मोहर  श्री  एफ

 मोहिते  श्री  यशवन्तराव  जीजाजी
 याद  श्र ी  रामराव  नारायणराव

 याद  #  T  रा  ह्

 येल्लेयाह  ब  नन्दा

 श्री
 जा

 श्री  नवीनचन्द्

 1.  विजया

 श्री  भाई  वीर या भाई
 उत्तम राव  लीराम  जी

 श्री
 |  प्रभ  नारायण

 रामामूात, [उ  श्री

 रामास्वामी  श्री  एस
 Orr  इत्ता

 रामलिंग

 सहोदराबाई

 श्री  रण

 शी
 LH <4  रामा

 थि  |
 श्री

 गावर

 उरोज

 UT,  ना  ges
 srr  arta

 श्री  aT

 श्री  रामगोपाल

 श्री के
 डा०  राजेन्द्र कुमारी

 श्री  जयराम
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 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 पक्ष  में  विपक्ष में

 वायरले  मधुसुदन  श्री
 बालकृष्ण  रामचन्द्र श्री

 वीरू श्री

 श्री  अजय

 श्री
 vara  श्री

 बैंक  श्री

 श्री  एम
 श्री

 श्री  पी

 श्री  कालीचरण

 श्री  नील  किशोर

 श्री  भानुप्रताप

 श्री  मुन्दर

 श्री  विश्वनाथ
 डा०  शंकरदयाल

 श्री  धमंदास

 हरी  किशन ig  अदुआ  जल  व

 श्री

 aft पुराने  ४  जक

 सज्जन  श्री
 जनरल  L7G <  सिंह

 oy aad, ais. %
 शी

 TACAH UT Taur  मा रोत राव
 श्री
 म

 बनीर  ता श्री  गुरचरण
 श्री  जयदीप

 ग  डंगर

 श्री  निहाल

 श्री  रणवीर

 fag,  श्री
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 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 विपक्ष में पक्ष में

 सिंह  श्री  हरीश  चन्द्र

 श्रीं  हाकम
 श्री  मोहनलाल

 सुन्दर  श्री

 श्री  पहली
 nor aoe क

 श्री  प्रकाश चन्द
 श्री  बाबुलाल

 alah! Es ul,  श्री
 ए

 श्री  अशफाक

 क्षीर  सागर  केशरवाई  सोनोजी  श्रीमती

 काकू

 श्री  राम  नारायण

 को  कमलापति

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मत  विभाजन  का  इस  प्रकार है  ।

 पक्ष  में  विपक्ष में

 55  193

 संशोधन  स्वीकृत प्रस्वीकृत

 मेरे  संशो  धन  संख्या  25  तथा  26'  प्रथक  रूप  से  रखे श्री  बापू  साहेब
 प

 ii
 जाय  ॥

 +  संशोधन ae  तथा  26  को  सभा  के  मतदान के  लिए
 उपाध्यक्ष  महोदय  र अब  मैं

 रखता हूं  ।  ~  i

 .  संशोधन  संख्या
 25

 तथा
 26

 मतदान
 के  लिए ए  रखे  गए  कौर  भ्र स्वीकृत हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  अब  मैं  खंड  3  के  सभी  संघ  नों  को  सभा  के  मतदान  के  लिए

 रखूंगा . |

 संशोधन  मतदान  के  लिए  रखें  गए  स्वीकृत हुए  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  प्रश्न  य

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खंड  3  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।
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 सम्बन्धी  सांविधिक  संकल्प

 खंड 4  आदेशों  का

 ी  बाए  साहेब  पालेकर
 खंड  4  पर  मेरा एक  संशोधन

 सख्या
 मैं  प्रस्ताव

 पृष्ठ 3,  थ

 पंक्ति 22  के  पश्चात्  निम्नलिखित  श्रन्तःस्थापित  किया
 a जिस  व्यक्ति  को  निरोध-आदेश  की  तामील  की  गई  है  उसे  न  तो हथकड़ी  लगाई

 ह गी  और  न  ही  उसे  पुलिस  थाने  में  निरुद्ध  रखा  जाएगा  ।  क  (27)

 ag  इस  घृणित  विधेयक  का  एक  शरारतपूर्ण  खंड  है  जो  कि  निरोध कर्ता  प्राधिकार  को

 निरोध ¢ आदेश  का  वारंट  के  रूप  में  कार्यान्वित  करने की  शक्ति  प्रदान  करता  है  ।  अतीत  के

 अनुभव से  पता  चलता  है  कि  जब  कुछ  व्यक्तियो ंके  लिए  ऐसे  आदेश  जारी  किए  गए  तो

 उन्हें  हथकड़ी  लगाई  गई  या  उनके  हाथ  रस्सियों  से  बांधे  गए  ।  मैं  भी  उन  भुक्तभोगियों में  से

 एक  हूं  ।  जब  मुझे  निरोध  आदेश  दिया  तो  मुझे  हथकड़ी  लगाए  हुए  रत्नागिरी  से  पूना  ले

 जाया  और  उस  समय  श्री  शंकर  राव  चाह्वाण  मुख्य  मंत्री  थे  ।  पुलिस  को  शक्तियां  दी

 उस  समय  इस  बारे  में  कोई  सांविधिक  नहीं  था  ।  स्थानीय  नेताओं  तथा  राजनीतिक

 दलों  के  कहने  पर  ही  ऐसा  किया  गया  ।  ऐसे  यहां  कई  व्यक्ति  कठ  हुए  जिन्हें  हथकड़ी  पहनाये

 जाने  का  अनुभव  इसीलिए  मैं  यह  परन्तुक  पेश  कर  रहा  हूं  ताकि  जिस  व्यक्ति  को  नजरवन्द

 किया  जाना  हो  उसकी  सुरक्षा  की  जा  सके  ।  क्योंकि  ae  दण्डात्मक  नजरबन्दी  है  न  कि  निरोध
 नजरबन्दी  ।  जिस  व्यक्ति  को  नज़र बन्द  किया  जाना  है  उसे  साधारण  अपराधी  नहीं  समझा  जाना

 - 5 (2  मैंने  भी  कहा  है  कि  उन्हें  पुलिस  स्टेशन  में  नज़र बन्द  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  मुझे  इसका

 अनुभव है  ।  हमें  दो  दिन  साधारण  अपराधियों  के  साथ  पुलिस  स्टेशन  में  नजरबंद  रखा  गया ॥
 यह  दण्डात्मक  नजरबन्दीਂ  नहीं  है  ।  इसीलिए  मैंने  यह  परन्तुक  पेश  किया  मेरा  माननीय  मंत्री
 जी  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  परन्तुक  पर  गंभीरता  से  विचार  करें  ताकि  वे  इस  विधान  को

 पेश  करते  हुए  अपनी  सद्भावनाओं  को  सिद्ध  कर  सकें  ।

 श्री  wa  मुखर्जी  :  हमने  नजरबन्दी की  शर्तें  निर्धारित  करने  के  सर  को

 प्राधिकार दे  दिया  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  नियम  भी  बनाने UNIS - =q =] rq  raat  लिए
 एक  विशेष  प्रक्रिया है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  संशोधन  संख्या  27  को  सभा  के  मतदान के  लिऐ  रखूंगा  ।

 संशोधन  मतदान  के  लिए  रखा  गया
 ake

 श्रस्वोकृत

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह यह  है  :--
 खंड 4  विधेयक  का  अग  बच  | क  लिलि

 et

 खंड  4  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
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 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 ——<————

 खंड 5

 aft  कमला  मिश्र  मधुकर
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  32;

 अंत  में  निम्नलिखित  1  जाये  ।

 सम्बन्धित  व्यक्तियों  तथा  राज्यों  को  पूरे  तथ्य  दिए  जायेंगे  142.0  (10)

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  संशोधन  संख्या  10  को  सभा  के  मतदान  के  लिए

 रखता  हूं  ।  |

 —  के
 हिए

 रल  गया  और  me
 हु  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रशन  यह  है

 खंड  5  विधेयक  का  अंग  न

 tt

 iain  जोड  दिया  सदा  ।

 खण्ड 6

 श्री  कमला  मिश्र  मधुकर  बर्ताव  करता  हूं

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  36,  =  =
 मला  |

 अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  जाये  |  *

 श्वपच  किसी
 a i  ि तक  दल  चाहे  सत्ताधारी दल  का  या  प्रतिपक्षी दल  का  या

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अब  मैं  संशोधन  संख्या  11  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 /  संशोधन  मतदान  के
 लिए  रखा  गया  कौर  श्रेणीकृत  gat

 प्रश्न यह  है  : उपाध्यक्ष  महोदय :

 seal

 का  अंग  बने  ः  ग्  .

 mom
 प्रस्ताव  रवी  कृत  gat

 aso 6  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।
 मो  के  है

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  खंड  गेई  संशोधन नहीं  है  ।

 प्रश्न यह  है

 खंड  7  विधेयक  का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खंड  7  विधेयक  में  जोड़  दिया  matt
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 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 खंड 8

 श्री  arg  साहेब  परुलेकर  :
 ं प्रस्त

 करता  हैं  इन
 पृष्ठ  4,  पंक्ति  21-23,--

 यथा शक्य  शी  किन्तु  निरोध  की  तारीख से  तौर  पर  पांच  दिन  के  भीतर
 तथा  असाधारण  परिस्थितियों  में

 औ  ऐसे  कारणों  जो  लेखबद्ध किए  दस  दिन के
 भी तरके  स्थान पर  आदेश  तामील  करते  प्र तिस्यापित  किया  जाए  ।  (31)

 पृष्ठ  ह

 पंक्ति  26  से  28  का  लोप  किया  जाये  ।  (32)

 अब  मैं  संविधान  संख्या  31  और 3 पक्ष  महोदय  को  सभा  के  मतदान  के  लिए

 रखूंगा

 संशोधन  मतदान  के  लिए  रखे  गए  कौर  स्वीकृत  हुए  !

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ta  वॉक

 को पेश प, हैटी आ
 ्

 दिए  ra
 सकता  क्योंकि  यह

 संशोधन  संख्या  32
 के  ही  अनुसार  है  जो  कि  पहले

 ही  अस्वीकार  दो न्यु का
 प्रश्न यह  है  :

 ब खंड  8  विधेयक क

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हश्र

 खंड  8  |
 करका  ara क  करर  ४  ध

 खंड 9

 श्री  कमला  मिश्र  मधुकर  प्रस्ताव  करता  :
 पृष्ठ  4,  पंक्ति  36  और

 उच्च  न्यायालय के  सेवारत  या  निवृत्त  न्यायाधीश  सदस्य  होंगेਂ  के  स्थान

 पर  सदस्य  ऐसे  होंगे  जो
 वि  a

 /  पाद

 जाय े।  ot  (12)

 श्री के०  के०  गोयल  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  क  ?

 पृष्ठ 4,  शक्ति 29,  tr  ey

 भी  आवश्यकता  कवि  का  लोप  किया  जाये  ।  (42)

 श्री  कमला  मिश्र  कर  :  उपाध्यक्ष  मेरा  जो  संशोधन  है  उसमें  मेरा  कहना  यह

 है  कि  AL MHS Twargra  बोर्ड  जो  बनाने  जा  रहे  हैं  उसमें  ऐसे  लोग  हों  जो  कमिटेड  हों  कयों
 अगर

 चोरबाजारी  को  रोकना
 है  और

 चोरबाजारी  करने  वालों  को  बन्द  करना
 है  तो

 उसके
 लिए

 91



 चोरबाजारी  निवारण  और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय  2  1980

 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 लाम्बा

 भदर  बोट  में  ऐसे  लोगों  का  होना  आगमन  प्‌ ||  नगर  र  ऐसा  may

 iar
 ही

 site  arm V1 ist ra  के
 अधिकार  c  छिन  जाऐंगे  और  जो  चोरबाजारी  करने  वाले  हैं  उनको  डा  नहीं  जा  सकेगा  ।  मेरा

 अपना  अनुभव  यह  है  कि  हमारे  अपने  जिले  shart  में  युवा  Ey  द इसके  लिए  बनाई  गई
 थी  लेकिन  उसमें  ऐसे  लोग  थे  जो  चोरबाजारी  में  मदद  करने  वाले  थे  ।  यह  वहां के  जिलाधिकारी

 ने  मुझसे  कहा  कि  हम  क्या  ऐसा-ऐसा  हो  रहा  है  ।  उस  कमेटी  में  ऐसे  लोग  थे  जो

 बाजारी  में  मदद  करते  थे  ।  इसलिए  मेरा  यह  कहना  है  कि  इस  कानून  को 3
 पर  अभया  बनाना

 है  तो ऐडवाइजरी  बोर्ड  में  कमिटेड  लोगों  को  रखिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  संशोधन  संख्या  12  और «
 2  की  सा

 के  मतदान  के  लिए

 रखता हूं  ।
 |  संशोधन  मतदान  के  लिए  रखे  गए  कौर  स्वीकृत  हुए  ।

 ह  है
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन

 ह  .

 खंड  9 विधेयक का
 1  अग  बने  ' ey

 ar  ल
 स्वीकृत  हुआ  ।

 _
 खंड  factors  दे  जोड़  दिया  गया  ।

 |  खण्ड  10

 श्री  कमला  मिश्र  त
 प्रस्ताव

 ऋत

 हूँ

 ः

 पुष्ट  5,  पंक्ति  12  और  13--  ा  कदी

 के  स्थान exmneaam  दिनਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाए  |  (13)

 श्री  बने  Fo  गोयल  :  taper

 पृष्ठ 5,  पंक्ति 12  और  13,

 क  के  स्थान  पर '  वी
 समा हीं

 प्रतिस्थापित  किया  जाए  ।  (43)
 क  = पृष्ठ  5,  ofr 16  से

 जब  आदेश  धारा  3  की उपधारा  teh  %  निविष्ट  अधिकारी  द्वारा  धारा  के

 अधीन दी  गई  रिपोर्ट  का  लोप  किया  जाए  ।  (44)

 श्री  रामावतार
 शास्त्री

 :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 =  |
 5,  पंक्ति

 gra  में  निम्नलिखित
 गोड़ा

 ot

 यदि  निरुद्ध  व्यक्ति कसाद  ता  द  ore  aS  समक्ष  बोर्ड  के

 qatd  विक  ren  न  (35)
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 ——  न

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  सलाह-कार  बोर्डों  को  निर्देश देने  की
 जिस  धारा  में  चर्चा  है  उस  पारा  के  त  में  मैं  अपना  अमेण्डमेन्ट  जोड़ना  चाहता  हूं  जो  इस

 प्रकार है
 यदि  निरुद्ध  व्यक्ति  की  ऐसी  इच्छा  हो  तो  उसे  सलाहकार  बोर्ड  के  समक्ष  बोर्ड  के

 सदस्यों के  लाभार्थ  अपना  विचार  रखने  के  लिए  स्वयं  हाजिर  होने  की  अनुमति  दी  जायेगी  ।

 इस  लिये  बोलना  चाहता  हैं  कि  मैं  कांग्रेस  राज  में  ही  1948  से  1950  तक  पटना  में

 बिहार  दो  साल  तक  नजरबंद  रखा  गया  और  उस  समय  मैंने  इच्छा  जाहिर  की  थी  कि  मुझे

 सलाहकार बोर्ड  के  सामने  पेश  किया  लेकिन  मुझे  वह  इजाजत  नहीं  दी  गई  ।  हम  स्वयं

 इसके  विकट  ry  हैं  ।  इसलिये  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  सही  ढंग  से  या  गलत  ढंग  से
 जैसे  भी  आप

 ने  नज़र बन्द  अगर  वह  व्यक्ति  सलाहकार  बोर्ड  के  सामने  अपनी  बातें  रखना  चाहता  है

 तो  उसे अधिकार  होना  कि  वह  स्वयं  उपस्थित  होकर  अपनी  वात  रख  सके  ।  |.  दर

 मेरा  यही  संशोधन  है  और  इसको  स्वीकार  किया  जाना  चाहिये  ताकि  किसी  के
 अधिकार

 र  क का  हनन  न

 श्री  प्रणव  :  वर्तमान  उपबन्ध  के  अन्तर्गत  भी  यदि  सलाहकार  ae  आवश्यक

 समझे  तो  उसे  मौका  दे  सकता  है  ।  यह  व्यवस्था  पहले  ही  है  ।  वह  इसे  अनिवार्य  बनाना  चाहते

 हैं जो  सम्भव  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महो  दय  मैं  संशोधन सं०  13,  4
 के  सभा  के  के  जि

 रखता

 मतदान के  लिए  रखे  गए  $  गैर  west

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 Roe
 ee

 हुआ

 खण्ड  10  fra
 पक  में  जोड़  दिया  गया

 |

 खण्ड 11

 श्री  कमला  मिश्र
 Tr

 प्रस्ताव करता  हूं  :

 पीठ  5,  पंक्ति  25,  —

 ~
 के  स्थान पर  किया  जाए  ।  (14)

 पृष्ठ 5,  पंक्ति  26,

 के  पश्चात  किसी  राजनीतिक  या  अन्य  बातों  पर  नहीं  बल्कि  मामले  के

 गुणावगुण  पर  आधारित  होगी ਂ  श्रस्त:स्यापित  किया  जाए  t
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 सम्बन्धी  सां  विधिक  संकल्प

 af  भा
 चाह

 बरकार  में  पादाश  करता  हैे क्  i  te
 पुष्ट  5,  पंक्ति

 पश्चातਂ
 के  पश्चात्‌  यदि  कोई  मौखिक  तथा  दस्तावेजी साक्ष्य  तो  इसे

 '
 देने  का  उसे  अवसर  देने  के  पश्चात्‌ ”  sa  किया  जाए  ।  (33)

 पृष्ठ  ्

 | afer 35  be  पश्चात  श्रन्तःस्थापित  हया  जाए  -  यदि

 सलाहकार  बोर्ड  इस  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अधीन  सर्मा  सरकार  से  सामग्री  और

 अतिरिक्त  जानकारी  मांगता  तो  उससे  इस  आधार  पर  इन्कार  नहीं  किया

 जाएगा कि  इसका  प्रकटन  सार्वजनिक हित  के  विरुद्ध  होगा  (34)
 ी

 पृष्ठ  5,
 पंक्ति  31.0

 से

 धारा  की  कोई  बात  उस  व्यक्ति  जिसके  free  निरोध-आ  किया गया

 इस  बात  का  हकदार  न  बनाएगी  कि  वह  सलाहकार  बोर्ड को  निर्देश  से  संबंधित  किसी

 मामले में  विधि-व्यवसायी  द्वारा  हाजिर हो  तथा  का  लोप  किया  जाये
 ।  (35)

 द त ait  कं  कस  मैं  प्रताव  क
 रता  हूं

 *
 पृष्ठ  क्

 ier  34.0  ौर  उड  का  सोप  किया  जाए  ।  (46)

 श्री  रामावतार  शास्त्री गो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हैंः

 पृष्ठ  5,  पंक्ति  19,
 —

 करनें  वात और  ब्यथित  व्यक्ति  को  श्रन्तःस्थापित  किया

 जाए ॥  (75) oe  re
 पृष्ठ 5,  पंक्ति  | जन

 er
 श्व सात  के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  1  जाए ।.  (76)

 श्री  बापसाहेव  परुलेकर  :  मैं  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  ख  11 की  ओर  आकृष्ट  करना

 चाहता हूं
 जिसमें

 सं
 रक्षण  प्रदान  करके

 यह  कहा  गया है  कि  निरुद्ध  व्यक्ति  को  सुनवाई का
 अधिक  होगा ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उसकी  बात  सुनने  के  बाद  क्या  आप उसे  मौखिक

 और  दस्तावेजी  साक्ष्य  देन  का  अधिकार  देंगे  ।  आप  उपखण्ड  (4)  के  अन्तर्गत  उसे  कानूनी  सहायता
 देने से  इक  कर  रहे  इस  खण्ड में  आपने  उसकी  वैयक्तिक  सुनवाई  के  हक बाद  शब्दों  का

 ora  किया  ।  यदि  आप  उसे  मद  द  चाहते  या  आप  संरक्षण की  व्यवस्था
 तय  22  पर  bForore—~

 Tt  चाहते  हैं  तो  आप  कृपया  मेरे  संघ  rrerar
 करें  जिसमें

 ये
 शब्द  अन्तः on

 स्थापित  किए
 जाने का  मालिक  तथा  साक्ष्य  तो  इसे
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 संबंधी  सांविधिक  सं  कल्प

 देने  का  उसे  अवसर  देने  के  पश्चात्‌ਂ  ।  इससे  उसे  हर
 !

 सहमत  मोर  मौका  मिलेगा  ।

 मैं  आपसे  अनुरोध  x  fe  आ प  मेरा  संशोधन  र स्वीकार  इसमें  कोई
 wit  नहीं i होगी  |

 उपखण्ड  (4)  में  नागरिकों  को  कानूनी  सहायता  न  लेने  देने  को  सरकार  की  बात  उचित

 नहीं  है  ।  क्या  आपको  कानूनी  विशेषज्ञों और  वकीलों  से  डर  लगता  है  ?  उपखण्ड  (4)  को  जोड़ने

 का  क्या  कारण
 है

 ?

 इस  खण्ड  विशेष  के  संदर्भ  में  मैंने  कहा  है  कि  जहां  तक  सलाहकार  बोर्ड  सम्बन्ध
 यह  उस  रूप  में  लागू  नहीं  होगा  जिस  रूप  में  लागू  था  यानि  भी  रिका

 सरकार  चास  उपलब्ध है  उसे  सलाहकार  बोर्ड  को  उपलब्ध  कराया  जाए  |  अतः  मैंने  स्पष्टीकरण

 दिया है  :

 cafe  सलाहकार  बोलें  इस  धारा  की  उपधारा (1)  के  अधीन  समुचित सरकार  से  सामग्री

 और  अतिरिक्त  जानकारी  मांगता  तो  उससे  इस  आधार  पर  इन्कार  नहीं  किया  पिनाकी कि
 इसका  प्रकटन  सार्वजनिक  हित  के  विरुद्ध  होगा

 माननीय  मंत्री  को  ज्ञात  होगा  कि  जब  रिट  याचिकाओं  पर  सुनवाई  हो  रही  थी  vw  दा
 प्रकार की  जानकारी  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  को  देने  से  इन्कार  किया  गया  ars

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूगा  कि  ag  मेरे  तीनों  संशोधनों पर
 विचार  करें और  अवरुद्ध  व्यक्ति  को  वकीलों  की  मदद  उसे  सुने  जाने  का  अधिकार  दिया  जाए
 तथा यह  सुनिश्चित  किया  जाए  कि  सलाहकार  बोलें  को  सरकार  के  पास  उपलब्ध  सभी  जानकारी

 मिले  ।  मैं  मंत्री  जी  से  आग्रह  करूगा  कि  वह  सभा  को  बताए  कि  अवरुद्ध  किए  जाने  वाले  व्यक्ति

 को  यह  अधिकार  देने  से  क्यों  इन्कार  किया  जा  रहा  जबकि  आप  अधिनियम  में  संरक्षणों की
 व्यवस्था  करना  चाहते  हैं  ।

 श्री  प्रसव  मुखर्जी  :  सलाहकार  बोड़े  के  सम्बन्ध  में  विधेयक  में  उपबन्ध है  कि  यदि  ar

 कोई  जानकारी  चाहिए  तो  उसे  मांगने का  उसे  हक  है  ।  अपनी  सन्तुष्टि के  लिए  यह  जो  भी

 कारी  चाहें  मंगा  सकते  हैं  जिससे  कि  ae  तथा  न्यायाधीश  ag  पता  लगा  सकें  कि  नजरबन्दी

 न्यायोचित  है  या  नहीं  ।  मैं  इसे  स्पष्ट  कह  चुका  हूं  और  इस  बारे  में  मुझे  और  कुछ  नहीं  कहना  है  ।

 .
 कानूनी  सहायता  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  निवारक  नजरबन्दी  का  अथ  किसी

 व्यक्ति  विशेष  को  कोई  कार्य  विशेष  करने  से  रोकना  है  ।  उसने  कोई  अपराध  नहीं  किया

 होता ।  अगर  वह  कोई  अपराध  करता  है  तो  उसे  नज़र बन्द  करने  का  कोई  औचित्य  नहीं है  ।  यह

 तो  किसी  व्यक्ति  को  अपराध  करने  से  रोकने के  लिए  |  इसलिए यह  सोचा  गया  है  कि

 कार  बोर्डे  उस  समस्त  सामग्री  का  अध्ययन  करेगा  जो  निरुद्ध  करने  वाले  प्राधिकारी  उसके

 पेश  करेंगे  ।  सारी  सामग्री क का  अध्ययन  करने  के  बाद भी  सलाहकार ats  आवश्यक  समझ

 तो  वह  व्यक्ति  की  कर  सकेगा और  नज़र बन्द  व्यि
 व्यक्ति  उसके  सामने  पेश  हो
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 —_——  व

 OT पन  मामले  का  दर  क  <  दे  सकेगा
 a

 सब  बातों  पर  विचार  करने के  बाद  सलाहकार

 बोले इस  निष्कर्ष  =  क्या  नजरबन्दी  उचित  है  या  अनुचित  4  अतः  वकील  लाने  का

 प्रश्न ही  पैदा  नहीं  होता  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  संशोधन  संख्या  14,  15,  33,  34,  35,  46,  75  और  76

 सभी  को  एक  साथ  सभा  के  मतदान के  लिए  रखूंगा ।

 संशोधन  रखे  गए
 गोर

 meat  हुए  ।

 oe

 ii

 क
 उपाध्यक्ष  महोदय  :.  थ

 खंड  11  ग  बने

 प्रस्ताव
 Seek खण्ड  11  विधेयक विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 12

 उपाध्यक्ष  महोदय  शायद  5 को  नदो
 tc  के  भय  नहीं  तर  दें

 श्री  कमला  मिश्र  :  मैं  प्रस्ताव  करता हुं  ।

 पृष्ठ  5,  पंक्ति  38  ba

 व्यक्ति कोਂ  के  पहचान  मास  से  अन्यूनਂ  ants  या  जाए  |  (16)

 थी  रामावत रामावतार  शास्त्री :
 मैं  nel

 संजो  मैश  शर  दहा  हूं  यद  दॉलुंडा  दश  पाही oe

 पृष्ठ
 5,

 पंक्ति
 38-3  9,

 उतनी  अवधि  पर्यन्त  निरुद्ध र  ख
 जितनी  वह  ठीक  के  स्थान पर

 मास  अवधि  पर्यन्त  निरुद्ध  रख  सकेगी  |

 पितर  सिया
 ay  (77)

 पृष्ठ  5,  पंक्ति  42,
 ह

 (८ aa  में  निम्नलिखित  जोड़ा

 अनुचित  निरोध  में  रखने  के  लिए  उसे  हुई  हानि  के  लिए  प्रतिकर  (78)

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  मैं  संशोधन  78  के के  बारे  में

 बोल  रहा  हूं

 ।

 इस  विधेयक  की  ध  रा  ia  चप  (2)  के  xe  sere  sar  हद

 * (2)  किसी  ऐसे  मामले  जिसमें  सलाहकार  ats  ने  रि
 ae  दी  bf  सम्बद्ध  व्यक्त लए  उसकी राय  में  पर्याप्त  कारण  नहीं  समुचित  '  सरकार  निरोध-आदेश

 ी
 वापस  लेगी  तथा  व्यक्ति को  तुरन्त  छड़वा  देगी  ।

 मेरा  कहना  यह  है  कि  इसके बाद  यह  जोड़ा  जाए :

 «और  अनुचित  निरोध  में  रखने  के  लिए  उसे  हुई  हानि  के  लिए  प्रतिकार  देगी
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 a

 इसलिए मैं  ag  चाहूंगा
 कि

 जो  व्यक्ति  गलत  तरीके  से  निरुद्ध  किया  जाता  उसको  कुछ

 काम्पैंसेशन  मिलना  चाहिए  क्योंकि  उसको  मानसिक  रूप  से  नुकसान  हुआ  आर्थिक  तथा

 जिक  रूप  से  उसका  नुकसान  हुआ  है  और  लोग  ऐसा  समझते  हैं  कि  वह  गलत  आदमी था  और

 इसलिए उसे  बन्द  कर  दिया  गया  था  ।  उसको  लोग  चोरबाजारी करने  वाला  समझेंगे  और  जव

 ऐसी  स्थिति  तो  निश्चित  रूप  से  उसे  कम्पेंसेशन  मिलना  चाहिए  क्योंकि  सरकार ने  उसे  दोषी
 करार  नहीं  दिया  ।  उसको  इसके  लिए  कम्पेंसेशन  पाने  का  हक  है  और  सरकार  का  भी  यह  कर्तव्य

 है  कि  वह  उसे  काम्पैंसेशन दे  ।  जब  सरकार अपनी  गलती  स्वीकार  करती  तो  द  उसे

 काम्पैंसेशन  मिलना  चाहिए  क्योंकि  इससे  यह  होगा  कि  किसी  विशेष  व्यक्ति  को  निरुद्ध  न  किया

 जा  सके ।

 गी  प्रणव  मुखर्जी  :  मैं  नहीं  समझता  कि  हम  क्षतिपूर्ति  के  प्रस्ताव  को  मान  सकते हैं  ।

 पाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  चोरबाजारी  करने  वालों  को  क्षतिपूर्ति  देना  चाहते  हैं  ?

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  6  महीने  या  2  महीने  या  एक  महीने  उसे  बन्द  रखा  गया  तो

 इस  बीच में  उसका  जो  नुकसान हुआ  उसे  कौन
 पूरा  करेगा

 ।  वह
 शवाल  | ं

 बुरा  समझा

 जायेगा और  वह  दिमागी  तौर  पर  पागल  भी  हो  सकता  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  वह  यह यह  कहते  हैं  कि  जिस  मामले  में  सलाहकार
 बोर्ड  का  विचार  है  कि

 उसे  गलत  तरीक  के  बन्द  लिया  गया  है

 श्री  प्रणव  मुखर्जी  :  यदि  सलाहकार  बोर्ड इस  निर्णय पर  पहुंचता  है  तो  उसे  तत्काल

 छोड़  दिया  जायेगा  ।  किन्तु  क्षतिपूर्ति  की  बात  हम  नहीं  मान  सकते  ।

 रामावतार  शास्त्री  :  गलत  काम  के  लिए  सरकार  को  भी  as  मिलनी  चाहिए

 भी  प्रणव  gael  :  सामान्य  कानून  के  अन्तर्गत  उसे  कानून
 का

 सहारा  प्राप्त  किन्तु

 सरकार  क्षतिपूर्ति  का  प्रस्ताव  नहीं  मान  सकती है  ।  वह  न्यायालय  में  जा  सकता  है  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  आप  विधेयक  में  यह  उपबन्ध  कर  सकते
 ज

 श्री  राव  मुखर्जी  :  यह  सम्भव  नहीं है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मैं  अब  संशोधन  संख्या 1
 बर  18  सभा  के

 मतदान  के  लिए
 रखता हूं  ।

 तपन

 सभा

 में  मतदान  के

 लिए

 रे  गये  तथा  श्रस्वोइत  हुए
 क्

 य
 प्रश

 ie
 उपाध्यक्ष म  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  12  विधेयक का  अंग  बने  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 खण्ड  12  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।
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 खण्ड  13

 श्र  कमला  सिश  पिधुक्टर  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 पृष्ठ  5,  पंक्ति  45,--.

 मास '  के  स्यान  पर  वर्ष  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।  (17)

 श्री  के०  Fo  गोयल
 le

 करता  हूं :

 पृष्ठ 5,  पंक्ति  45,

 ge  मासਂ  के  स्थान पर  दिनਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ॥  (47)

 पृष्ठ

 पंक्ति  1  से  3  का  लोप  किया  जाये
 ।

 (48)

 श्री  रामावतार
 श्ञास्त्री :  मैं  प्रस्ताव  क  रता  हुए

 पुष्ट  5,  पंक्ति
 नज

 क्लिक के
 >  स्थान  पर  दा  प्रतिस्थापित  किया  जाय े।  (9)

 श्री  के०  के ०  गोयल :  उपाध्यक्ष  जब  एडवायजरी  als ने  मैक्सिमस  पीरियड  6

 महीने  के  लिए  किसी  व्यक्ति  को  डिटेन  करने  का  अधिकार  सरकार  को  दिया  है  तो  उस  पर  इस

 इलाज में  यह  प्रोविजो  मैंने  इस  प्रोविजो  को  रिमूव  करने  के  लिए  neat  अमेंडमेंट  मूव

 किया  है  ।  जेब  एडवाइजरी  ats ने  यह  माना है  कि  किसी  भी  व्यक्ति  को  डिटेन  किया  जाए  और

 डिटेन  करने  का  आर्डर  सरकार  को  दे  दिया  है  तो  उसके  बाद  किसी  भी  आडर  को  मोतीभाई

 करने  या  रिवोक  करने  का  अधिकार  सरकार  अपने  पास  क्यों  रखना  चाहती  है
 ?  डवायजरी

 बोर्ड  की  सिफारिश  पर  आपने  किसी  व्यक्ति  को  6  महीने  तक  डिटेन  उसके  बाद  भी  उस

 आमेर  को  मोडिफाई  करने  या  रिवोक  करने  का  अधिकार  आप  क्यों  लेना  चाहते  हैं

 मैं  बड़े  अदब  से  कंहना  चाहूंगा  कि  जहां  पर  आप  ब्लैक  मार्किटिंग  को  रोकते के  लिए  यह

 कानून बना  रहे  हैं वहां
 आप

 इस  प्रोविजो के  द्वारा
 अपने  पोलिटिकल  परपज  के  as  चोरों  को

 ब्लैक-मेल  करने  का  अधिकार  भी  लेना  चाहते  हैं  ।
 इसलिए  मैं  मन्त्री  महोदय  से  कहूंगा  कि  वे  इस

 प्रोविजो  को  इस  sare  से  हटा  दें  अन्यथा  मेंरा  आरोप  है  कि  आप  उक्त  परपज
 के

 लिए यह

 अधिकार  अपने  पास  रखना  चाहते  हैं  ।

 शिवराज  वी ०  पाटिल  पीठासीन  हुए  ।) ae

 श्री  प्रताव  मुखर्जी
 माननीन  सदस्य  ने  जो  बात  उठाई  है  वह  कुछ  सह  नहं

 स्  र्था  त  >  ?  सलाहकार कार  बोर्ड  की  क्या  स्थिति  - x  =  द  चोडे  बढ  Petey  नहीं  उप  कि  हिरासत  में  रखने

 की  अवधि  क्या  होगी  ।  थे  ag  निश्चित  करेंगे  कि  कया  हिरासत  थे  लिया  जाना  उचित  है  या

 नहीं
 ।

 जैसा  कि  मैंने  पहले
 ही

 उल्लेख

 किया

 है  निवारक  निरोध
 एक  कार्यकारी  उपाय  यह
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 सम्बन्धी  सांविधिक  संकल्प
 20020  णा

 निर्णय  लेना  सरकार
 के  लिए है  कि  यदि  किसी  व्यक्ति को  हिरासत में  लेना  है  उसकी आ

 क्या  होनी
 चाहि lo हुए  ।  अधिक  से  अधिक  सीमा  दी  गई  यदि  सलाहकार बो  द्वारा  इसकी  gfe

 has

 तो  यह  छह  महीने  तक  हो  सकती  यदि  इसकी  पुष्टि  सलाहकार बोर्ड  द्वारा  नहीं

 की  जाती  तो  यह  अवधि  अधिक  से  अधिक  दो  महीने  हो  सकती  है  ।  इसमें  यह  सरकारी  प्राधिकारी

 को  निश्चय  करना  हैं  कि  क्या  उसे  तीन  महीने  या  चार  महीने  के  लिए  हिरासत  में  रखा  जाना

 है  । सलाहकार  बोर्ड  में  नियमित  विचारण  नहीं  होता है  ।  यह  निश्चय  करना  विचारण  न्यायालय

 के
 सिए

 है  कि  इण्ड्ड श  गया  हीना  चाहिए
 |

 सलाहकार  बोर्ड  को
 यह  जांच  करनी  है  कि  अधिनियम

 के  उपबन्धों  के  अधीन  किसी  व्यक्ति  को  हिरासत  में  लेने  का  औचित्य है  ।

 शी  के ०  Fo  गोयल  :  यह  कहीं  पर  कंफ्यूजन  देयर इज  सम  कंफ्यूजन  ।  TH

 एडवाइजरी  ats  की  सिफारिश  पर  आपने  किसी  को  डिटेन  कर  और  एक  लिमिट  फिक्स

 कर  उसके
 बाद  उसको  मोतीभाई  करने  या  रिवोक  करने  की  कया  आवश्यकता

 सभापति  महोदय  :  मिस्टर  आप  तो  पहने  ही  वोल  चुके  ह  अब  नहीं  ।  अब  मैं

 खण्ड  13  में  पेश  किये  गये  संशोधन  संख्या  17,  47,  48  और  79  को  सभा
 में

 मतदान के  लिए

 रखेगा ।  पक

 संशोधन  सभा  में  मत  दान  के  लिए  रखे  गये
 और  उल्म

 हए  ||
 ४

 सभापति  महोदय .  प्रश्न  यह  है  :

 13  विधेयक का
 अंग

 प्रस्ताव स्वीकार

 खण्ड  13  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  14  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  15

 वाला  मिश्र  :  मैं मैं  प्रस्ताव  करता  हूं :

 पृष्ठ 6,  पंक्ति  24,  —

 (18) उनके  बिना  नोट  किया  जायें  ।

 |  मैं  प्रस्ताव करता  हूं श्री  बापू  साहिब

 पृष्ठ  6,  पंक्ति  32,  =  =  =

 वर्षਂ  के  स्थान पर  ग्रीक  मास  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।  (36)

 श्री  रामावतार  शास्त्री
 मैं

 प्रस्ताव  करता  हूँ  :
 पृष्ठ  6,  पंक्ति  32,  -+

 ग्प्दो
 वर्षਂ  के  स्थान  पर  क  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।  (80)
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 थ्री  रा  x):  +

 करताव  कता  हैं
 पृष्ठ  6  —

 पंक्ति 37  के  पश्चात्  निम्नलिखित  स्थापित  व  जाय े।

 (6)  यदि  राजनैतिक  तथा  अन्य  कारणों से से  किसी  निर्दोष  व्यक्ति को  निरुद्ध  करने  के

 लिए  अधिनियम  के  उपबन्ध  का  दुरुपयोग  किया  जाता  है  तो  निरुद्ध  करते  का  आदेश  देने  वाला
 गी  या  जुर्माने  दण्डनीय सम्बद्ध  अधिकारी  कठोर  कारावास  जिसकी  अवधि  दो  वर्ष

 होगा  तथा  इस  प्रकार  निरुद्ध  व्यक्ति  को  छोड़ने  सलाहकार  बोर्ड  की  राय  अंतिम

 (82)

 ह श्री  ary  साहिब  परुलेकर  :  अपने  संशोधन  में  मैंने  उल्लेख  किया  है  कि  दो  वह

 की  बजाय  इसे  कम  कर  एक  महीना  किया  जाये  ।  मैं  यह  गम्भीरता  से  सोचता  हुं  कि  मन्त्री

 महोदय  को  इस  संशोधन  को  मान  लेना  चाहिए  ।  महोदय  इस  अधिनियम  के  अभी  हिरासत

 की  अधिकतम  अवधि  छः  महीन ेहै  और  यदि  कोई  व्यक्ति  पर  छूट  जाता  है  और समय

 कानून पर  नहीं  आता ह ैह ैतो  उस  अपराध  के  लिए  अधिकतम  सजा  दो  वर्ष  की  है  ।  इस  प्रकार

 में  मुझे  अधिक  वद्धिमता  तथा  तके  समझ  में  नहीं  आता  है  ।  ऐसे  प्रत्याशित  अपराध  के  लिए

 अधिकतम  सजा  की  अवधि  महीने  है  ।  इससे  छोटे  अपराध  अर्थात्‌  निश्चित  समय  पर  हाजिर
 >

 न  होने  x  लिए  सजा  दो  ad  कैसे  हो  सकती है  ?  मैं  समझता हूं  यह  इससे  काफी  कम  होनी

 चाहिए  |  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  मन्त्री  महोदय  को  सलाह  दें  ।  इस  प्रकार  के  कानून  के  लि लिए
 सजा  महीने  से  अधिक  नहीं  हो  सकती है  ।  मेरे  विचार से  कहीं  कुछ  asa  | क ह | थि [राए ही है। इसे छः
 महीन ेसे  कम  होना  चाहिए  ।  इसे  दो  महीने  या  अधिक  से  अधिक  इसे  पांच  महीने  होना

 चाहिए ।  यह  दो  वर्ष  नहीं  हो  सकता
 ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  मन्त्री  महोदय  इस  पर  गम्भीरता से

 विचार  करें  ।

 सभापति  महोदय  मैं  समझता हूं  कि  श्री  रामावतार  शास्त्री  अपने  संशोधन  पर  नहीं

 बोलना  चाहते

 ही  रामावतार  शास्त्री  :  जी  हां  ।

 सभापति  महोदय :  मैं  समझता हूं  कि  श्री  राय  भी
 वी

 संशोधन  पर  नहीं  बोलना
 i

 चाहते है  ।

 श्री  राय
 :

 मैं  बोलना  चाहूंगा  ।  सभापति  आप  देखेंग ेकि  यह  संशोधन

 जिसे  पेश  किया  बहुत  विशिष्ट  और  लाभप्रद  है
 क्यों  कि  विधेयक  के  उपबन्ध  के  दुरुपयोग

 पर  कुछ रोक  होनी  चाहिए
 |

 यदि  हम  जो
 कुछ

 मन्त्री  और सरकारी  नेता  कहते  हैं  मान  भी  लें

 तो  अधिकारी एस
 विधेयक

 के  उपबन्धों  का  राजनी  rf  से  दुरुपयोग कर  सकते  हैं  ।  यही

 कारण  है  कि  मैंने  अपना  संशोधन  पेश  किया है  ।

 मैं  कहता हूं  वि
 ह

 को  राजनीतिक  अभिप्राय  से  स्थापित  किया  गया  है
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 ि  —  क

 भर  किसी  के  से  बिना  Atacd  के  हिरासत  में  लिया  जा  सकता है  ।  यदि  हिरासत रासत में  लेने

 वाला  प्राधिकारी इस  उपबन्ध  का  दुरुपयोग  करता है  तो  उसे  भी  सजा  मिलनी  चाहिए  और

 जेल  होनी  चाहिए  ।  उन्हें  भी  यह  महसुस  करना  चाहिए  कि  यदि  वे  इसका  दुरुपयोग  करते  रहें
 तो  इसका  उन  पर  भी  असर  पड़ेगा  ।  मैं  तो  यही  कहूंगा  कि  निवारक  निरोध  अधिनियम  का

 अभिप्राय  यह  है  कि  यह  पद्धति  परिपूर्ण  नहीं  प्राधिकारी  भी  परिपूर्ण  नहीं  हैं  ।  न्यायिक  प्रक्रिया

 भी  परिपूर्ण  नहीं  है  ।  यही  कारण  है  कि  वे  इस  प्रकार  के  निवारक  निरोध  विधेयक  का  सहारा

 ले  रहे  हैं  ।  इस  विधेयक  में  दिये  गये  उपबन्धों  के  दुरुपयोग  के  विरुद्ध  कुछ  रोक  होनी  चाहिए

 मैंने  यह  जानबूझ  कर  संशोधन  द्वारा  दो  वर्ष  की  कड़ी  सजा  हिरासत  में  लेने  वाले  प्राधिकारी के

 लिए  रखी  है  यदि  वह  इसका  राजनीतिक  अभिप्राय  से  दुरूपयोग  करता  है  |

 श्री  प्रणव  मुखर्जी  जहां  तक  श्री  राय  की  बात  का  सम्बन्ध  मैं  कटना  चाहता

 हूं  कि  इसका  सम्बन्ध  नजरबन्दी  की  अवधि  के  साथ  नही  इसका  सम्बन्ध  किये  गये  अपराध

 से  जब  पेरोल  पर  रिहा  कोई  व्यक्ति  पेरोल  पर  रिहा  किये  जाने  की  शतं  उल्लंघन  करता

 है  तो  वह  एक  निश्चित  अपराध  करता है  ।  उसका  सम्बन्ध  विधे यक  के  साथ  नहीं ह ैदै  और  न  ही

 नजरबन्दी के  साथ  ही  उसका  सम्बन्ध  किसी  अपराध  करने  पर  अपराधी  की  कानूनी

 न्यायालय  में  नियमित  सुनवाई  होगी  ।  उसके  लिये  अधिकतम  दण्ड  2  वर्ष  का  का  दावा

 यही  ag  अधिकतम  अवधि  है  जिसमें  उसे  नजरबंद  रखा  जा  सकता  यदि  किसी  को  पेरोल

 पर  रिहा  किया  जाता  है  तो  उसे  जो  लाभ  मिलता है  उसका  दुरुपयोग  नहीं  करना  चाहते  ।

 जह  हां  तक  श्री  राय  के  संशोधन  का  प्रश्न  मैं  इस  कारण  से  इसे  स्वीकार  नहीं  कर

 रक सकता  जैसा  कि  मैंने  कहा है  कि  प्राधिकारियों  को  कुछ  शक्तियां  प्रदान  करना  सही  रहेगा  ।

 यदि  आपके  सुझाव  को  स्वीकार  कर  लिया  जाता
 है  तो  तव  कभी  भी  विल्कुल  सही  व्यवस्था  नहीं

 हो  पायेगी ।  हमारी
 जेसी  दोषपूर्ण = व्यवस्था  के  वारे  में  मैं  उनकी  चिन्ता  को समझ  सकता हूं  *

 किन्तु  इसके  लिट  मारे  पास  कोई  विकल्प  नहीं  ।  हमें  दोषपूर्ण  व्यवस्था  के  अधीन  ही  कायें

 कि
 क

 मिश्र सभापति  महोदय :  अब  मैं  सर्वे  श्री  कमला  |  मघ  श्री  बापू  ata

 रामावतार  शास्त्री  तथा  राय  की  शोधन  सं  रया  18,  करीब
 0.0

 और
 er  के

 ति

 सभा  में  प्रस्तुत करता  हूं

 संशोधन  सभा  मे ंविन  गन  मिलियन  हए  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न यह  है
 :

 खण्ड  15  विधेयक  का  भंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  15  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।
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 खण्ड  16  तथा  17

 ars  nile

 संशोधन  नहीं है  ।  मैं  इन्हें  सभा

 में  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  क

 प्रश्न यह  है  :

 खण्ड  16  तथा  17  विधेयक का  अंग

 स्वाद  स्वीकृत  |

 खण्ड  16  तथा  17  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  1  भी  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 अधिनियम  सुत्र

 संशोधन  किया  गया

 पष्ठ 1,  पंक्ति 1,  @

 के  स्थान  पर

 ”  प्रतिस्थापित किया  जाये  1

 को  कन सभापति  महोदय :
 प्रश्न  यह

 अधिनियम  सूत्र  it 4 amifia  रूप  में  विधेयक का  अंग  बने  17”

 प्रस्ताव  सौरभ  ।

 अधिनियम  संबोधित  रूप  में  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 विधेयक  का  नाम  विधेयक में
 ie

 गया  ।

 श्री  प्रणव  मुखर्जी  :  महोदय मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  क्त

 सभापति  महोदय  :  eats  प्रस्तुत  हुआ

 कि  विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाप  ।

 भरी  atta  घोष  :  मैं यह  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  अधिनायकवाद

 की  ओर  उठाया  गया  कदम  यह  राजनीतिक  विरोधियों  के  दमन  लिये  तानाशाही  शासन को

 मजबूत  करने  का  कदम  है  और  मैं  इस  सदन  को
 जो

 a आई  eo  UHo  To  भारतीय

 पटसन  निर्माता संघ  का  अध्यक्ष  था  के  मामले  की  याद  दिलाना  चाहता हूं  ।  उनके  विरुद्ध एक

 मामला  बनाया  गया  था  और  तब
 यह  कहा  जाता  है  कि  उन्हो ंनि

 सत्तारूढ़
 दल  को  55  लाख

 रुपया  दान  में  दिया  और  तब  मामला  दवा  दिया गया  ।  इसके  करचोरी  तथा
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 os

 नासिर  काले  धन  की  अरे-त  अवस्था  का  प्रश्न  ७ wes  पाठान्तर  अर्थ-व्यवस्था  लगभग  30,000

 करोड़  रुपये की  है  वह  कोई  कुंवारी  viva  ate  को  nit  we  नहीं  दिया

 यह  विधेयक  धोखे  तथा  प्रवंचना  के  विरुद्ध  हैं और जाता ।  यहं  सब  चल  रहा  है

 क  ा  कम  गि  बना  रहा है  और  इससे  तानाशाही  लाने  में  सहायता

 मिलेगी  ।  अतः
 सभी  लोकतान्त्रिक  शक्तियों  को  एक  होकर  इस  सरकार  का  कट्टर  विरोध

 करना

 चाहिये  |

 कल  मतदाताओं  में  से  केवल  49  प्रतिशत  मतदाता  ही  मतदान  करने  आये  और

 शेष  51  प्रतिशत  मतदादा  नहीं  आये  ।  मतदाताओं  में  से  22  प्रतिशत मत  ही  मिले  ।  इससे  क्या

 मिलता  है  ।  इसका  अर्थ  यह  है  कि  सामान्य  जनता  की  उनमें  आस्था  नहीं  इसलिये इस

 सरकार  को  यह  विधेयक  लाने  का  कोई  नैतिक  अधिकार  प्राप्त  नहीं  और  मैं  इसका  विरोध

 करता  हूं  और  सभी  लोकतान्त्रिक  शक्तियों  द्वारा  संसद  में  और  संसद
 के

 बाहर  कट्टरता से  इसका

 विरोध  किया  जाना  चाहिय े।  न
 सभापति  महोदय  :  क्या  मन्त्री  महोदय  को  कुछ  कहना  है

 श्री  प्रणव  मुखर्जी  :  मुझे  कुछ  नहीं  कहना

 सभापति  महोदय  ।  प्रश्न  यह  है

 कि  विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  ।'”

 दीर्घाओं को  खाली  कराया  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  दीर्घाएं खाली  कर  दी  गई  हैं  ।  अब  मैं  इसे  पुनः  मतदान  के  लिये

 रखता  हूं  ।  प्रश्न यह

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ह

 मत  कागज की  पर्चियों  पर  रिकार्ड  किए  अब  कागज  की  पर्चियाँ  बांटी  जायेगी  ।

 नोक  सभा  में  मत  विभा

 संख्या 9

 मध्यान्ह  पश्चात  3.29  बजे
 ——=

 पक्ष में  विपक्ष  में

 SSS
 अ  श्री  मिलती  श्री  सतीश  चन्द्र

 श्री  शाह  तारिक  अहमद  श्री

 श्री  एस  श्री  जायनल ब्

 श्री  काजी  जलील  श्री  के

 श्री  एक्सचेकर
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 _  न  ठीक  संकल्प

 विपक्ष  में पक्ष सें

 श्री  एम०  श्री  इन्द्रजीत

 ह  बेरिस्टर  श्रीमती  मुशी  ला

 श्री  अन बारा सु  श्री  कृष्ण

 श्री  निरेन श्री  कातिक

 ,  at  श्रीमती  गोस्वामी

 श्रीमती  मोहसिना  श्री  सोमनाथ

 श्री कवर

 ait  एम
 श्री  मोर्त  रनदोड्भाई

 ह  दत्त  श्री  सै  फुद्दू  न
 :

 fa,  श्रीमती  श्री  सत्यनारायण

 प्रो०

 श्रीमती
 श्री

 श्री
 त  श्रीमती

 निहाल श्री  मलिक  द  क

 श्री  हरीश  ,  श्री  बापू  साहेब

 श्री  भैरवी  श्री  आनन्द

 श्री  देवे  श्री
 रूप चन्द

 7  ,  श्री  अमरराय
 e

 श्रीमती  इन्दिरा
 श्री  पलास श्री  संजय

 श्री
 oro?  दवा

 भाबा न
 श्री

 श्री
 7.  nd

 राव  Is!  श्री  सुशील
 पु  उप  रै  के  ay ि ठ ह  श्री  लाल

 श्री सनत  कुमार
 oe  .  AY  धनिक लाल .

 लक  ह  सदा
 ची  चन्दूलाल

 श्री  श्री  कमला  मिश्र

 श्री  शंकरराब  ,  श्रीरामचन्द्र  काशीनाथ

 श्री  श्री  समर

 aft  मुखर्जी  ,  श्रीमती  गीता

 श्री  चत्तर
 सुब्बाराव  श्री  सुनील

 श्री
 दोदो  बिजली  हता

 टन  श्री  हन्नान
 श्री
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 चोरबाजारी  और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय 13  1901  (w+)

 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 पक्ष में  विपक्ष में

 श्री  दौलतसिंह  प्रतापसिंह  जी

 श्री  चिंतामणि  या सर  श्री
 विजय  कुमार

 ott  रत्तसिद्ध श्री  भीक  राम  स्तावा  गॉकुलदास

 श्री
 ग  के

 ट्ड, श्री ७ ८ श्री  समसुन

 श्री
 Udo  11  थ्या

 सिवाय ला  जपेगी ,  श्री  अटल

 श्री के०  के०  श्री  रवीन्द्र

 श्री  नारायण  दत्त
 aoa ié ais  श्री

 श्री  ASIAING  सिद्ध
 श्री  दयाराम

 दाम  otorsrt  भाई  पंजाभाई
 श्री  रामसिंह

 रो श्री  बिन्देश्व
 ar!  कत  तय

 देव  श्र  श्री
 ca  श्री  संतोष  उन  श्री  गदा घर

 दी  ्र  श्री  ए  श्री

 श्री  He  श्री  मसुद  हुसेन

 श्री  गाडगिल विफल  हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र श्री  कृष्णचन्द्र

 श्री  श्री  निकल  एनम
 ec  ग

 नारा

 ||  रामेश्वर

 लीला  श्रीमती

 श्री  त्र  पन  सिह
 श्री  अरविन्द

 श्री  जानकी  बल्लभ

 श्री  डी
 ०

 पट
 .  oY  उ  मरी  त  मोहनलाल

 श्री  राजेश

 श्री  बसन्त राव  बंदुजी
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 चोरबाजारी  निवारण  और  आवश्यक्ता  वस्तु  प्रदाय  2  1980

 संबंधी  सांविधिक  संकल्पा

 लि  क  विपक्ष  में

 श्री  विजयकुमार नवल
 ए

 ,  श्री To  ठी०

 श्री  केदार

 श्री  राम  प्यारे $..  ्य

 frag

 श्री  केशो राव

 श्री  जनार्दन

 श्री  ज़रूर
 दह  Ts

 श्री  खगपति

 श्री  आर०

 श्री
 Ro

 श्री

 फिरौती श्री  मारतिन्हों

 श्री

 श्री  जती राम  चेतराम

 श्री
 श्री  जैनुल

 श्री  हरिकेष

 बालेश्वर

 श्री
 धीरेन्द्र

 श्री  डू मर लाल

 श्री

 भीखा  श्री

 श्री  दिलीपसिंह

 श्री
 श्री  काहन डोले  जमारू
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 चोरबाजारी  निवारण  ओर  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय 13  '  1901  )
 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 वि

 पक्ष में  विपक्ष में
 NN $$  प

 श्री  नररसिहभाई  कर सन भाई

 श्री

 श्री
 लक्ष्मण

 ह
 माधुरी सिह  श्रीमती

 श्री  राजाराम  बालासाव  शंकरराव

 श्री  AAA

 श्री
 श्री आनन्द  गोपाल

 hale

 पी  कुसुमा  कृष्णा

 श्री  महिपात्रे  मूल शंकर

 a  श्री  रामकृष्ण  सदाशिव
 n  —

 शना  जन्जाल

 4.0  धमा  जीजाजी

 श्री  राम  सिह
 aq  दत्त

 att  नन्दी
 सरदार Vqo जा

 श्री  नवीन चन्द्र  परमानन्द दास
 र

 बीदर श्री

 श्री

 श्री  अम

 श्री  उत्तम राव  बलीराम  जी

 श्री

 श्री  रामस्वरूप
 श्री

 श्री  नरसिंह

 श्री  पी

 श्री  हरीश

 श्री  मेदारी  नागेश्वर
 श्री  कबूला  अबुल
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 ्
 भ  ae  और

 ः
 वस्तु  2  1980

 संबंधी
 सांविधिक  संकल्प

 पक्ष में  ष  रन  हि  |  विपक्ष में
 an  os

 श्री  विजय  भास्कर

 तक  जा

 cre  चाल
 ye  सिग्नेचर

 श्री
 डा०  CseePATA री

 ्र str  रीत लाल
 प्रसाद

 बालकृष्ण  रामचन्द्र  श्री

 श्री
 ठलराव

 श्री

 श्री

 aq, श्री
 ,  श्री

 श्री  कालीचरण

 श्री  मुन्दर

 श्री  विश्वनाथ

 डा०  शंकरदयाल

 स्त्री, श्री धर्मदास श्री  धमंदास

 हरी  किशन

 श्री
 श्रीनिवास  श्री सा  एक  शम  मि

 ele  ि  pe
 श्री

 श्री  पुराने
 _  श्री

 सज्जन  कुमा

 श्री  वसत  राव
 on  7 ना  राल

 साही  श्रीमती  कृष्णा

 श्री  दिग्विजय

 श्री  कु  हरचन्द  प्रताप  नारायण
 श्री  गुरचरण
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 13  1901  चोरबाजारी  निवारण  और  आवश्यक  वस्तु  प्र  दाम
 संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 पक्ष  में
 विपक्ष में

 श्री  चन्द्रशेखर

 श्री  डूंगर

 fag, श्री  निहाल

 श्री  निहाल

 श्री  फतेहभानु

 श्री  रणजीत

 श्रीं  रणबीर

 fag,  श्री  विजेन्द्र पाल
 श्री  सतीश  प्रसाद

 fag,  श्री  सुन्दर

 श्री
 श्रीमती र

 सुब्बूरमण  श्री

 श्री  पहली  मान

 श्री

 श्री  नरसिंह  राव
 ड  श्री  प्रकाश चन्द

 श्री  अशफाक

 श्री

 श्री  मौलाना  सैयद  मुजफ्फर
 क्षीर  सागर  केशरवाई  श्रीमती

 Bh  काक

 श्री  राम  नारायण

 सभापति  महोदय  :  मत  विभाजन  का  परिणाम  इस  प्रकार  है

 पक्ष  में  188

 विपक्ष  में  56

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।
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 2  1980 राज्य संभा  से  सन्देश

 लोक  प्रतिनिधि  विधेयक

 ई  राज्य सभा  से  संदेश

 नल  नाप ee  ce  बोनस  संदाय  विधेयक

 सचिव :  मुझे  राज्य  सभा  के  महा  सचित्र  से  प्राप्त  निम्न
 संदेशों  की

 सुचना

 सभा  को  देनी  है

 मुझ  लोक  सभा  को  सूचित  करने का  निर्दोश  मिला  है  कि
 बोनस  संदाय  सुब्रोतो

 1980,  जिसे  लोक  सभा  ने  24  1980  को  अपनी  बैठक  में  पारित  किया

 राज्य  सभा  ने  2  1980  को  हुई  अपनी  बैठक  में  निम्नलिखित  संतोष
 के

 साथ  पारित

 कर  दिया

 अधिनियमन  सत्र  iy

 कि  पृष्ठ  1,  पंक्ति  1  में  के  स्थान  पर  '  प्रतिस्थापित  किया  जाय े।

 राज्य  सभा  की  प्रक्रिया  और  कार्य  संचालन  नियमों के  नियम  128  के  उपबन्धों  के

 अनुसरण  में  मैं  यह  सि विधेयक  इस  अनुरोध के  साथ
 लौटाता  हूं

 कि
 न
 कथित

 seater.
 पर

 लोकसभा ही
 की  सहमति  के  बारे में  राज्य  सभा  को  सुचित  कर  दिया  जाये  ।'

 2.  मैं  बोनस
 संदाय  विधेयक  1980.0  नसे राज्य  eer  मे

 a
 संशोधन के  साथ  लौटाया  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।  a

 क

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  दिव

 सभापति  मैं  प्रस्ताव  करता हूं

 ग्रीक  सिक्किम  राज्य  में  विधान  सभा  ‘fates  क्षेत्र  के  पुनीत  आयोजन  का  उपबन्ध  करने

 के  लिये  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  1950  तथा  लोक  प्रतिनिधित्व  1951  का

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।  क

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  सिक्किम  संविधान  संशोधन

 1975  Ss  itu  दार  दा  red  Cer  गच  गया  उस  समय  थीसिस  सो  लख  दीवार  सक

 थी  वह  अप्रैल  1974  में  सिक्किम  में  हुए  चुनावों  के  परिणामस्वरूप  गठित  की  गई  थी  ।  इसमें 32

 सदर  थे  और  विधान  सभा  के  समी  स्थान  आरक्षित  जिनमें  15  सदस्य  भाटिया  लेपचा

 सिक्किम वासी  तथा  15  नेपाली  मूल  के  सिक्किम वासी  तथा  एक  एक  सदस्य  अनुसूचित
 जाति
 ari और  मठ-संघों  से  थे  ।  सिक्किम  की  ऐतिहासिक  पृष्ठभूमि  तथा  उसकी  विशेषताओं  को

 ‘Sia
 रखते  हुए  संविधान  अधिनियम  द्वारा  सिक्किम  राज्य  के  संबंध  AS:

 प्रावधान  बनाने  के  लिये  संविधान में  अनुच्छेद  371  जोड़ा  गया  ।  उसके  म
 अवधान  के

 अनुसार  सिक्किम  की
 तत्कालीन

 विधान  सभा  को  संविधान  के
 अनुसार  उस  राज्य की  पहली

 विधान  सभा  घोषित  किया
 गया  है  ।  .  दूसरे  उपबन्ध  में

 व्यवस्था
 है

 संविधान
 में

 किसी  ऐसी न  ‘ees  और  हितों की
 न

 व्यवस्था
 होते  हुए  भी  संसद

 सिक्किम
 के  लोगों

 के  विभिन्‍न  वर्गों के
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 ५  [3  ara,  1901  लॉक  कितना  विधेयक
 पाापाणालक  एएए

 हेतु  सिक्किम  राज्य  की  विधान सभा  की

 न

 कुछ  सीटों  के  लिए  उपबन्ध करने  में  सलम  है  ।
 ये  सीटें  इन  वर्गों  के  लोगों  द्वारा  विधान  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  परिसीमन  करके  भरी

 लगी  ।  यह  अनुच्छेद  371  च  खण्ड  में  उल्लिखित  है  ।  तदनुसार  अन्य  वातों  के

 साथ  लोक  प्रतिनिधित्व  1950  तथा  लोक  प्रतिनिधित्व  1951  को  सिक्किम

 पर  लागू  करने  हेतु  बनाए  गए  चुनाव  कानून
 तक

 1976

 द्वारा  इन  अधिनियमों  में  आरक्षण  की  व्यवस्था  तथा  निर्वाचन
 क्षेत्रों  के  परिसीमन  जिनके

 आधार  पर  सिक्किम  की  प्रथम  विधान  सभा  के  चुनाव  संविधान  के  अन्तर्गत  कराए  गए  थे  जारी

 रखने  हेतु  उपयुक्त  उपबन्ध  किए  गए  हैं  ।  इस  अधिनियम  द्वारा  किए  गए  उपबन्धों  का
 महल

 केवल  विधान  सभा  के  उपचुनावों  तक  ही  था
 ०  ड

 चूंकि  सिक्किम की  प्रथम  विधानसभा का  कार्यकाल  समाप्त  होने  वाला  ,  इसलिए

 प्रतिनिधित्व  )  विधेयक  नामक  एक  विधेयक  छठी  लोकसभा  में  18  1979 को

 स्थापित  किया  गया  जिससे  सिक्किम  राज्य  के  लिए  नई  विधान  सभा  बनाने  के  प्रयोजन  से

 सामान्य  चुनाव  किए  जा  सकें  |

 प
 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  संविधान  के  अनुच्छेद  371  च

 के
 खण्ड  के  उपबन्धों  के

 अनुसार  सिक्किम  विधान  समा  के  निर्वाचन  क्षेत्रों का  समायोजन  करना  तथा  सिक्किम  की  जनता

 के  हितों  और  अधिकारों  की  रक्षा  करने  के  उद  तय  से  सिक्किम  राज्य  की  विधान  सभा  में
 स्थानों

 का  आरक्षण
 करने

 का  है  ।
 छठी  लोक  सभा  समाप्त  होने  पर  यह  विधेयक  समाप्त  हो

 गया  और

 सिक्किम  की  पहली  विधान  सभा  को  सिक्किम  के  राज्यपाल  द्वारा  13  1979  को  विघटित

 किया  गया  इसलिए  उस  राज्य  में  विधान  सभाई  क्षेत्रों  को  परिसीमन  करना  कौर  विधान  सभा  में

 स्थानों  का  आरक्षण  करना  अत्यन्त  आवश्यक हो  गया  अतः  छठी  लोक  सभा  के  विघटन  होने  पर
 जो  विधेयक  व्यतीत  हो  गया  था  उसी  प्रकार  का  एक  अध्यादेश  राष्ट्रपति  ने  एक

 1977  को  प्रख्यापित  किया  था  ।  वर्तमान  विधेयक  उसी  अध्यादेश  को  कानूनी  रूप  देने
 के  लिए

 लाया गया  है  ।

 ...
 उपर्युक्त  अध्यादेश  के  अनुसार  विधान  सभा  के  कुल  32  स्थानों

 में  से
 12  स्थान

 भूटिया
 और  लेप्चा  के  लिए  सुरक्षित  किए  एक  स्थान  संघों  के  लिए  आरक्षित  किया  दो

 स्थान  अनुसूचित  जातियों के  लिए  आरक्षित  किए गए  !  शेष  17  स्थान
 सभी

 उम्मीदवारों  के

 लिए  छोड़  दिए  गए

 ....  मैं  अध्यादेश  में  अपनाई  गई  आरक्षण  योजना  के  गुण-अवगुणों  में  नहीं  जाना  चाहता ।
 इस  योजना  को  अपनाने  के  कारणों  का  उल्लेख  विधेयक  के  साथ  संलग्न  ge  wal  और  कारणों

 के  विवरण में  दिया  गया  है  ।  जो  छठीं  लोक  सभा  के  भंग  होने  पर  व्यवगत  हो  गया  था  वर्तमान
 विधेयक  के  उद्देश्यों  और  कारणों  i

 el
 दाश  हेव  गया  है  ।  मैं  उन्हें

 दोहराना नहीं  चाहता  ।  चूंकि  सिक्किम  का  अध्यादेश  के  प्रावधानों के
 गठन  |  ह

 अनुसार  वि  लि ns  इसलिए  यह  आवश्यक है  कि

 विमान  बलवान  को  गिला
 के  पारित ह  करली

 ere
 arraore ै ॥  ~ al.

 .
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 श्री  आनन्द  पाठक  :  areca  मैं  विधेयक  का  विरोध  ता
 हूं  क्योंकि 18

 1979  को  रखे  गये  पिछले  विधेयक  की  तुलना में  इस  विधेयक  में  नया  कुछ  भी  नही है
 1979  में  जब  यह  विधेयक  रखा  गया  था  लोगों  में  इसके  प्रति  व्यापक  असहमति

 और  कटुता की  भावना  थी  ।  इस  विधेयक से  जनता  का  कोई  भी  वर्ग
 सन्तुष्ट  नहीं  हु

 sha यहां  तक  कि  सिक्किम  विधान  सभा  से  भी  परामर्श  नहीं  किया  गया  न  ही  उससे  पहले  लोगों
 को

 विश्वास  में  लिया  गया  ।  यहां  तक
 कि

 विधान  सभा  के
 विधान  ग

 नेताओं  और  विभिन्न  वर्गों  के  लोगों  ने  इसका  कड़ा  विरोध  किया  ।  इसका  विरोध  क्यों  किया

 गया  ?  क्योंकि  यह  संविधान  की  लोकतांत्रिक  भावना  के  विरुद्ध  क्योंकि  यह  राष्ट्रीय  भावनाओं

 के  विरुद्ध  था  और  लोगों  के  बहुमत  की  भावनाओं  के  विरुद्ध  क्योंकि  यह  लोक

 अधिनियम  के  उपबन्धों  के  विरुद्ध  था  क्योंकि  भाग  5  में  धर्म  के  आधार  पर  लोगों को
 रक्षा  प्रदान  की  गई  है  वह

 इससे
 समाप्त  हो  जाती है  ।  और  यह  भारतीय  गणतन्त्र  के  धर्मनिरपेक्ष

 स्वरूप के  विरुद्ध  था  ।

 बढ़ते  हुए  विरोध  औरे  आन्दोलन  से  काजी  लेन्दुप  दोरजी  की  गुटबन्दी  से  ग्रस्त  मंत्रिमंडल

 विधान  सभा में  संकट  और  भी  गहरा  हो  गया  जिसका  परिणाम  यह  निकला  कि  मंत्रिमंडल  और

 13  1979  को  भंग  हो  गई  |  ्

 यह  1974  के  चुनावों  के  परिणामस्वरूप  यह  चुना  गया  प्रथम  मंत्रिमंडल  frat

 नेपाली  मूल eu 1%  सिक् किमि यो ंके  लिए  15  भूटिया-लेप्चा  मूल  के  सिक् किमि यों  के  लिए  15

 एक  स्थान  अनुसूचित  जाति  और  एक  स्थान  बौद्ध  संघों  के  लिए  आरक्षित  था  जो  मठों  के

 बौद्ध  थे  ।  उस  जब  सिक्किम के के  भारत  संघ  में  विलय
 की  प्रक्रिया  चोग्याल  के  निरंकुश

 शासन के  विरुद्ध  वर्षो ंके  संघर्ष  के  बाद  आरम्भ  हुई  सिक् किमि यों  के  पास  उपर्युक्त  ढंग  से

 स्थानों  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहते  का  समय  नहीं  था  |
 यही

 कारण  था  कि  समानता की
 wo पद्धति  को  समाप्त  करने  की  बार-बार  मांग  की  गई  |

 इसी  बीच  सिक्किम  का  भारत  संघ  में  अन्तिम  रूप  से  विलय हो  गया  जिसकी

 fram  संविधान  के  संशोधन  द्वारा  1975  में  पूरी  की  गई  और  उपयुक्त  व्यक्त
 को

 हाथ

 नहीं  लगाया  गया  जैसा  कि  संविधान  के  अनुच्छेद
 371  क

 से  प्रकट  होता  है  ।

 काजी  लेन्दुप  दोरजी  मंत्रिमंडल  के  पतन  के  पश्चात्‌  18-8-79 को  राष्ट्रपति  शासन  लाग

 किया  गया  और  नए  चुनावों  का  आदेश  दिया  गया  ।  परन्तु  प्रश्न  उठ  खड़ा  हुआ  कि  सीटों के
 बंटवारे  का  आधार  क्या  होगा  ?  क्या  यह  1974  की  भांति  होगा  जनता  सरकार  द्वारा  छठी

 लोक  सभा  में  रखे  गए  लोक  प्रतिनिधित्व
 )

 1979  के  अनुसार  होगा  ?

 इसी  बीच  केन्द्र  से  जनता  सरकार  भी  जाती  रही  और  राष्ट्रपति  ने  जनता  सरकार  के

 उसी  विधेयक  के  आधार  पर  जिसकी  काफी  आलोचना
 की  गई  थी  एक  अध्यादेश  प्रख्यापित

 और  ज्ञापन  भेजने का किया  ।  एक  वार  ज  विरोध और  असन्तोष  प्रकट  किया  गया  और  तार
 गा {+  al

 सिलसिला  आरम्भ  हो
 गया  ।  इस  बार  का  विरोध  अधिक
 yo रे

 पीर
 और  व्यापक

 था  इसी  बीच

 से  मैदानी  इसके  के जनता  सरकार

 ने
 अन्य  जातीय

 की  मांगे

 स्वीकार

 कर

 लीं
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 arta
 13  1901  विधेयक

 ह मक भा यह  मांग  कि  उन्  हूं  भा  मत  डालने  की  और  चुनावों  में  भ ली थ  mt  लेन  की  अनुमति

 होनी  चाहिए  ।  इससे  चुनावों  का  पुरा  ढांचा ही  बदल  गया  ।  इससे  sare  विरभान  चों

 के  लोगों
 के  रि दिलों  में  इस  व्यापक  आशंका  ने  घर  कर  लिया  कि  वे  अब  अल्पमत में  रह  जाएंगे

 और उनके  अधिकारों  का  हनन  किया  जाएगा  ।  दूसरी  तरफ  नेपाली  भाषी  लोग  काफी  निराश

 हुए  क्योंकि  उन्होंने  अनुभव  किया  कि  से  उनके  अधिकार  तथा  पिछली  सरकार  ढारा  दी

 गई  सुरक्षा  समाप्त  हो  गई  इस  प्रकार  सभी  जातीय  दर्पा  के  बीच  सौहाद्र्र  समाप्त

 a  गया  और  असहमति  का  वातावरण  आरम्भ  हो  गया  ।  केन्द्र  सरकार  ने  जव  सिक्किम  ait के
 z  |  वर्गों  की  सर्वसम्मत  मांगों  और  सिक्किम  राज्य  विधान  सभा  के  उस  सर्वसम्मत  संकल्प  की
 उपेक्षा  की  जिसमें  सिक्किम  नागरिकता  1975  को  इस  प्रकार  संशोधित  करने  के  लिए

 कहा  गया  जिससे  पीढ़ियों  से  रहने  वाले  लोगों  को  मतदाता  सूची में  शामिल  किया  जा  सके

 जबकि  वाद  में  वहां  जाकर  बसने  और  काम  करने  वाले  लोगों  की  मांगें  स्वीकार  कर  ला  at,  तो

 इसने  आग  में  घी  का  काम  किया  ।  संवैधानिक  दृष्टि से  भारत  के  प्रत्येक  नागरिक को
 कहीं  भी  जाकर  बसने  और  काम  करने  का  अधिकार है  परन्तु  इससे  किसी  संबंधित  क्षेत्र  के  लोगों

 के  उचित  अधिकारों  की  उपेक्षा  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 परन्तु  इन  सभी  विसंगतियों के  बावजूद  केन्द्र  की  वर्तमान  सरकार  भी  वर्ट  ति  अपना

 रही  है  और  उसी  मार्ग  का  अनुसरण  कर  रही  है  ।  इसका  पता  वर्तमान  विधेयक  से  चलता है  जिस

 पर  हम्  हां  विचार  कर  रहे  विधेयक  में  आपत्तियों  कं  ye  क्या  हैं
 ?

 इस  विधेयक में

 भूटिया-लेप्चा  मूल  के  सिक् किमि यों  के  लिए  12  स्थान  अनुसूचित  जाति  और  एक  स्थान

 aa  अर्थात्‌  बौद्ध मठों  के  लिए  आरक्षित  करने  की  व्यवस्था  यद्यपि  हाल  ही  का  चुनाव

 अध्यादेश में  की  गई  व्यवस्था  के  आधार  पर  किया  गया  परन्तु  इससे  लोग  प्रसन्न  नजर  नहीं
 =

 आते  हैं  ।  मैं  अब  संविधान के  अनुच्छेद  332  (3)  को  उद्घृत  करता  हूं

 में  लिखा  है

 (1)  के  अधीन  किसी  राज्य  की  विधान  सभा  में  अनुसूचित ज जातियों  या  अनुसूचित
 आदिम  जातियों  के  लिए  रक्षित  स्थानों  की  संख्या  का  अनुपात  उस  सभा  में  स्थानों

 की  समस्त  संख्या  से  यथा शक्य  वही  होगा  जो  यथास्थिति  उस  राज्य  में  की  अनुसूचित
 क की जातियों  अथवा  राज्य  में  की  या  उस  राज्य  के  भाग  में  t

 आदिम
 जातियों  की  जिनके  सम्बन्ध  में  स्थान  इस  प्रकार  रक्षित  जन  संख्या का  अनुपात  उस

 थ राज्य  की  समस्त  जन  संख्या  से  है  ।''  क

 लेकिन  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  se  क्यों  तथा  कारणों  के  वक्तव्य  में  निम्नलिखित  उसी  तक

 को  दोहराया है  जिसे  ga  के  विधेयक में  दिया  गया  ्

 oo -  उपान्तरित  किया  जाए  जिससे  राज्य  की  आबादी  के  सभी  वर्गों  का  सभा  में

 उचित  प्रतिनिधित्व  सुनिश्चित  जा  सके  साथ ही  यह  विचार  किया  गया है  कि
 सा ad  ऋचाओ ंव  जो यदि  भूटियाओं औ  गी  न  हैं  केवल  उनकी

 संख्या  के  अनुपात  के  अनुसार  प
 दिया  जाता  है  तो  उनके  हितों  की  समुचित
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 लोक  प्रतिनित्व  किशन
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 न  | नेको  जा  सकती  12 रूप से  रक्षा  नहं  तद  कुर  गह विनिश्चित
 किया  गया  है  कि

 स्थान  भूमिकाओं  और  लेप्चाओं  के  लिये  आरक्षित  रखे  जाएं  ।'

 मैं  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  के  लिये  सीटों  के  आरक्षण  करने  के  विरुद्ध  नहीं

 हूं  ।  हम  ने  हाल  ही  में  संविधान  विधेयक  का  समर्थन  किया  जिसे  सदन  में  पास

 किया  ea  लेकिन  भूटिया  तथा  लेप्चा  जातियों के  लिये  एकदम  12  सीटों  का  आरक्षण कर
 देन ेसे  अन्य  वर्गों  के  लोगों  में  गम्भीर  शंकायें  तथा  गलतफहमियाँ  उत्पन्न  हो  गई  सिक्किम में

 भूस्वामी  तथा  अन्य  निहित  स्वार्थ  वाले  व्यक्ति  अपने  को  ट्राइबल  अथवा  जनजाति  कहते

 हैं
 ।  यह  विधेयक  समद्ध लोगों  के  अल्पमत  शासन  को  बनाए  रखने  के  लिये  स्वतन्त्र  रूप  से

 अनुमति  प्रदान  करता  है  ।  12  सीटों  के  आरक्षित  होने  से  वे  धन  के  बल  पर  आसानी से  5  अथवा

 6  सीट  और  जीत  सकते  हैं  तथा  चालाकी  से  अल्पमत  शासन  समाप्त  कर  सकते  वर्तमान  a नव

 भारतीय  राजनीति  में  सिक्किम  जैसे  पिछड़े  क्षेत्रों  में  धन  भूमिका  अदा  कर  सकता  है  ।

 वे  af  sara  धन  खर्च  कर  सकते हैं  ।  लेकिन  भू  योनि  तथा  गर  ta  ait

 के  लोगों  से  सम्बन्धित  अन्य  भूमिहीन  कृषि-श्रमिक  इत्यादि  नहीं  चुने जा

 सकते  और  इस  विशेष  संरक्षण  के  लाल  को  प्राप्त  कर  सकते  ।  अंक  गणितीय  दृष्टि  से  भी

 12  सीटें  उन  कुल  सीटों  का  37  प्रतिशत  बैठती  हैं  जो  21  प्रतिशत  जनसंख्या  के  लिये
 आबंटित

 इसी  कारण
 से  यहां  पर  इतना  अधिक  असन्तोष  तथा  व्याप्त है

 ।
 =

 +  यदि  डुबकी  तथा  जनजातियों  भारत  के  संविधान के

 अनुच्छेद  332 (3)  के  अनुसार  आरक्षण दिया  जाता
 तो

 मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  य
 दि उनके

 afeararet  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  उनके  मने  की  आशंकाओं  को  दूर  करने  के  लिये एक
 था  दो  सीटें  उनके  लिए  और  आरक्षित  की  जाती  हैं  तब  भी  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  लेकिन

 विधेयक  द्वारा  जिस  प्रकार  कुछ  वर्ग  के  लोगों  के  अधिकारों  को  छीना  गया  है  और  अन्य  वर्ग  के

 लोगों  को  सांत्वना  प्रदान  की  गई  उससे  किसी  भी  वग  का  कल्याण नहीं  हुआ  है  ।

 अतः  यह  विधेयक  असंगत  है  और  सुविचारित  नहीं  star  कि  निम्नलिखित  आंकड़ों से
 देखा  जा  सकता है  :  सिक्किम की  कुल  जन  2,09,843  नेपाल  के  मूल  निवासी

 सिक्किम  1,46,890  हैं  जो  जन  संख्या  का  70  प्रतिशत  भी  -  अधिक  होते  हैं  ।
 भूटिया

 तथा
 लेप्चा  लोग  45,851  जो  लगभग 21  प्रतिशत  बैठते  अन्य  लोग  17,101  हैं  जो  _

 लगभग  9

 प्रतिशत  हैं  यह  1971  की  जनगणना  के  अनुसार  है
 ।  थ

 बहुसंख्यक  लोग  अर्थात्‌  सिक्किम  में  रहने  वाले  नेपाल  मूल  के  निवासी  असन्तुष्ट  हैं  क्योंकि

 उनको  पहले  जो  संरक्षण  प्राप्त
 था  वह

 अब  नहीं  रहा  है
 ।

 उनको  इस  बात  की  आशंका  है  कि  एक

 दिन  उनके  साथ  भी  मेघालय  इत्यादि  राज्यों  के  लोगों  की  भांति  व्यवहार  किया  जायेगा  ।

 उनके  आशंकित  होने  का  मूल  कारण  यह  है  कि  कभी-कभी  केन्द्रीय  सरकार  के  नेता  उनको

 कभी-कभी
 उनकी  भाषा

 विदेशी  नागरिक  कहते  ela
 को  विदेशी  भाषा  कहते

 +  इत्यादि  मामले  में
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 सुरक्षा  का  प्रश्न  उठाया  जाता  है  ।  मुझे  पुरी  तरह से  ||  |  कि  यदि  नेपाली  भाषा  को

 संवैधानिक  मान्यता  प्रदान  की  जाती  हैं  और  उसको  भारतीय  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में

 सम्मिलित  किया  जाता  है  तो  उन  लोगों  की  आकांक्षाओं  की  काफी  हद  तक  पूति  की  जा  सकती
 इससे  उन  लोगों  के  मन  में  अपनी  सुरक्षा  तथा  अपनत्व  के  प्रति  विश्वास  उत्पन्न  होगा  और

 इससे  राष्ट्रीय  एकता की  प्रक्रिया  सुनिश्चित  होगी  ।  बहुमत में  होते हुए  उनको  सिक्किम  विधान
 सभा  में  सीटों  के  आरक्षण  हेतु  नहीं  देना  चाहिए था  |

 अब  मैं  संघ  अर्थात्‌  धार्मिक  बौद्धों  के  आरक्षण  सम्बन्धी  अन्तिम  मुद्दे  को  लेता
 हूं  ।  मेरा

 विचार है  कि  यह  भारतीय  संघ  तथा  भारतीय  संविधान के  धर्म  निरपेक्ष
 स्वरूप  के  विपरीत है  ।

 जैसा कि  भारतीय  संविधान  में  निहित  इस  प्रकार  के  धर्म  पर
 आधारित

 आरक्षण  से

 निरपेक्षता
 की  जड़ें  ही  कट  जाती  हैं  ।

 यदि आप  सिक्किम  में  रहने  वाले  किसी  विशेष  नाभिक  गुट  को  आरक्षण  देते  हैं  तो  वहां

 पर  रहने  वाले

 प्रकार हैं  :
 उन  अन्य  सदर  कामिक  लोगों

 के  बारे  में  आपका  क्या  प्रस्ताव  हैं  जो  इस

 1,44,544 हिन्दु

 बौद्ध  62,617

 इसाई  1,663

 मुस्लिम  335

 191 जैन

 सिक्ख  94
 र  ५  399 अन्य

 भारत
 1975)

 क्या  अप  अन्य  धार्मिक  गुटों  को  भी  आरक्षण  प्रदान  करेंगे  ?

 के  आदर  आरक्षण एक  बार  जब  किसी  राज्य  में  चाहे  एक  सीट  के  लिए  ही

 दिया  जाता  तब  यदि  सारे  देश  में  राज्य  विधान  सभाओं  तथा  लोक  सभा
 और  राज्य  सभा

 के

 लिये  अन्य  धार्मिक  अल्पसंख्यकों  द्वारा  पू  निर्वाचन-क्षेत्र  की  मांग  करने  को  कसे  रोका  जा

 सकता  है  ?  साम्प्रदायिक  आवेश  उत्पन्न  होने  के  फलस्वरूप  सारे  देश  में  दूषित  वातावरण  पैदा
 हो

 जायेगा ।  इससे  राष्ट्रीय  एकता  को  ठेस  पहुंचेगी  ।
 मेरा  विश्वास  है  कि  कोई  भी  व्यक्ति  ऐसी

 स्थिति  पसर  a  नहीं '  करेगा  |  ्

 भारत  के  संविधान  के  अनुसार  आपने  जन  संख्या  के  आधार  पर  अनुसूचित  anti  के

 लिये  दो  सीटों  का  आरक्षण  स्वीकार  किया  है  ।  इसके  लिये  किसी  को  भी  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 भाप  इसी  मापदण्ड  को  भू  शियाओं  और  लेप्चाओं  के  मामले  में  भी  लागू  क्यों  नहीं  करते  हैं  ?

 इस  प्रकार  के  विवादास्पद  विधेयक  को  जल्दी  से  लाने  के  मैं
 सरकार

 से  अनुरोध

 |
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 करता  हूं  कि वह  at  सम्बन्धित  व्यक्ति  _
 विधान  सभा  संसद  की  पार्टियां

 भी  सम्मिलित  हों  से  परामर्श  करें  ताकि  एक  सामान्य  त्र निक  जा  सके  तथा  एक  व्यापक

 जो  सभी  को  मान्य  संसद  में  लाया  जा  सके  और  पारित  कि  था  जा  सके  ।  यदि  आप

 ऐसा  करेंगे  तो  ag  एक  उपयुक्त  स्थिति  होगी  |

 इन्ही  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  ||

 श्री  नगागोम  महेद्र  उपाध्यक्ष  इस  घटक  द्वारा  जो

 कुछ  आ  नियमित  करने  का  प्रस्ताव  उसके  लिये  पहले  ही  कानन  मौ  मैं  यह  नहीं  समझ

 सका  हूं  कि  सरकार  को  इतनी  जल्दी  करने  की  क्या  आवश्यकता  थी  और  मंत्री  महोदय  विद्यमान
 a. 1.0 कानून करं  रूपरेखा  के  आधार  पर  इस  विधेयक  को  क्यों  लाये  हैं  ।  इसके  लिये  उद  क्यों

 और  कारणों  के  कथन  से  उद्धरण  देना  उचित  होगा

 सिक्किम  की  अनुसूचित  जातियों  की  जनसंख्या  में  अधिकांशत
 क्  के

 निवासी
 ny
 नगला  ।

 = Tr = द इस  वात  को  समझने  में  असमर्थ हूं  कि  इस  प्रकार  परिकल्पना  कैसे की  गई
 बात  ऐसी  है

 कि
 उनके  राज्य  में  काफी  तादाद  में  मूल  नेपाली हैं  जिनके  हितों  को  संरक्षण  प्रदान

 करने का  विचार है  ।  सिक्किम  वहां  जाने  वाले  किसी  भी  व्यक्ति  के  लिये  एक  ऐसा  खेल  का

 मैदान व
 वन  जायेगा  ।  वहां  पहुंच  कर  कोई  भी  व्यक्ति  मतदाता  सुची  के  पंजीकरण  समय  अपना

 नाम  सुची  में  लिखवा  सकता है  ।  सेरा  अपना  ही  राज्य  मणिपुर  बहुत  दूर  वहां  पर  aft  ऐसी
 ही  घटनाएं

 लेटी
 थी  ।  यदि  ऐसी  घटनायें  होती हैं  तो  उनको  रोकने  के  लिये कोई  सुरक्षात्मक

 उपाय  नहीं  है  ।  यहां  पर  सीटों  के  आरक्षण  को  अंक  गणितीय  समता  के  आधार  पर  किया

 रहा  है  op  लये  Bere?  ear  डानिदद  मे  कुछ  उदाहरण  दे  सकता  हूं  ।  वहां  पर  वाह्य
 यस

 मणिपुर
 संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  जो  आठ  विधान  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  से  बना  है  ।  घस  x a  ३  |

 पु
 एक  सं  सद  सदस्य  चुनकर  आता  है  |  वहां  पर  स्थिति  ऐसी  है  कि  कोई  भी  मतदाता

 noo नहीं  वन  सकता  ।  इसके  बावजूद  ऐसा  प्रतीत  होता है  कि  सिक्किम  में  मूल  नेपालियो ंके

 दीदी सुरक्षा  नहीं  की  गई  है  ।  और  उनके  हितों  की  सुरक्षा  के  कोई  उपाय  नहीं  किये  गये  हैं  ।
 में  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  में  मूल  नेपालियों  तथा  अनुसूचित  जातियों  के  हितों  are  कत
 साथ  मिला  दिया  इसके  लिये  उपयुक्त  सुरक्षात्मक  उपाय  किये  जाते  चाहिए  अन्यथा  जो

 समस्या  असम  में  उत्पन्न  छोटे  स्तर  पर है  वह  सिक्किम  में  भी  उत्पन्न  हो  सकती  यह

 हो  सकती  है  इसके  बावजूद  भी  यहां  पर  आसाम  में  हो  रही  व्यथित  घटनाओं  जैसी  हो  जायेगी ।
 इसलिए  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  पुछना  चाहता  हूं  कि  मूल  नेपालियों  के  हितों  की  सुरक्षा  के  लिये
 क्या  सुरक्षात्मक  उपाय  किये  जायेंगे  ।  वास्तविकता  यह  है  कि  एक  ऐसा  संशोधन  लाया  गया  था

 के  द्वारा  मूल  नेपालियों  के  लिये  कम  से  कम  15  सीटों  को  आरक्षित  करने  की  बात  की  गई

 थी  ।  जिसमें  केवल  दो  स्थान  असुरक्षित  छोड़े  गये  थे  ।  मुझे
 इसकी  कोई हूँ  जानकारी  नहीं  है  कि = उस  संशोधन का  क क्या  हुआ  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  पालिश  के  हितों को  सुरक्षित

 रखने  के  लिये  किन-किन
 दना  शशाद

 गई  छद  किया  जा  रहा  at
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 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मन्त्री  महोदय  सदन  में  इस  बात  को  स्पष्ट

 करेंगे  कि  कौन-कौन से  सुरक्षात्मक  उपायों  को  क्रियान्वित किया  जायेगा  ।  क्या  यह् टी  होना  चाहिये

 कि  बाहर  से  आकर
 लोग  =|  हां बस  जायें  और  चुनाव  सफलता  प्राप्त  करें  ।  क्योंकि  हमारा

 टे्रन  नहीं है  । चुनाव  तन्त्र  त्र

 यह  निवेदन  करता  कि वे 2a  इन
 शब्दों

 के  साथ  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  स  सम्बन्ध में  कुछ

 स्पष्ट  वक्तव्य दें

 श्री  पी०  डिवदांकर :  इस  विधेयक  का  aga  ही  सीमित  उद  तय  है  |
 इसके  द्वारा  उन

 की  वैधता  को  बनाए  रखना  जो  अध्यादेश  लागू  रहने  के  दौरान  हुए  थे  ।  मैं  नाय  हो
 यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  यदि  इस  विधेयक  को  अधिनियमित  नहीं  किया  जाता है  तो  जो  चुनाव

 हो  चुके  हैं  वध  ा  नक  प  सय  was

 विपक्ष  के  मेरे  साथियों  ने  सिक्किम  लीक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  974
 का  हवाला  दिया

 जिसे  चोग्याल  की  अधिघोषणा  द्वारा  5  1974  को  जारी  किया  गय  ल् ४
 वास्तव  दे

 इस  अधिनियम  के  अनुसार  जब  चुनाव  हुए  थे  और  संशोधन  के  अनुसा  जद  1975  नें

 सिक्किम  हमारे  देश  का  एक  अंग  बना  था  उस  समय  ऐतिहासिक  परिस्थितियों  7

 परिस्थितियों को  देखते  हुए  सिक्किम  वासियों  को  कुछ  संरक्षण  प्रदान  किये  गये  वे  ।  लोगों  को

 आकांक्षाओं  को  भी  ध्यान  में  रखा  गया  था  |  इसीलिए  जव  संशोधन में  अनुच्छेद  371  (=)

 को  सम्मिलित  किया  गया  तो  इसमें  आवश्यकता  से  अधिक  शक्ति  ald  ro क  गई  ।  इसमें कड़ा
 गया  था  कि  में  किसी  अनुबन्ध के  होते  हुए  भी  ।  अधिनियम - i.  1974  के  अन्तत

 जो  चुनाव  हए  थे  वे  उस  समय  वैध  माने  गये  थे  ।

 सा  कि  मैं  बता  चका  ह  इसके  पश्चात  1979  में  एक  वि  स्थापित पि
 =  अध्यादेश  जानो गया  था  और  उसी  के  चंकी  छठी  लोक  सभा  भंग  हो  चुको  थी

 Ss  ai को  जाउस्दरू
 किया  गया  और  अध्यादेश  के  अन्तर्गत  चुनाव  कराये  गये  हैं  ।  इसलिये

 रूप से  सुरक्षा  प्रदान  करनी  है  ।

 ह  निस्सन्देह  मेरे  मित्रों  ने  आरक्षणों  के  बारे  में  और  विशेष रूप  से  संघों पर  दा उम्प्टनय ठ्
 >

 अर्थात्‌  धर्म
 पर  आधारित  आरक्षण  के  बारे में  जिक्र  किया  है  और  कहा  है  मूं  its

 aa  में  यह  उचित  नहीं  है  ।  मैं  इस  बात  से  परिचित  wm fr oa  पर  थ आघारित  fest भी  इरुवर

 का  आरक्षण  संविधान  के  अनुच्छेद  15(2  )  के  अन्तर्गत  निश्चित  रूप  से  हीं  यए ॥
 bs |  ञ्

 लेकिन  वास्तविकता  यही  है  अनुच्छेद  लि  )  में  आवश्यकता  पक  त्  रि

 गया है  ।  यही  कारण  है  कि  जहां  तक  इन  आरक्षणों  का  सम्बन्ध
 ये  सं  वैधानिक  तथा  कानूनों हैं हैं  १

 ३४  सिया | जो  सुझाव  दिए  गए  उन  पर  भविष्य
 में  होने  वाले  चुनावों  के  विचार  या  ऊ

 उनके लिए  इस  विधेयक  को  स्वीकार  करने  के सकता किन्तु  जहां  चुनाव  पहले
 ही

 हो  चुके  हैं

 ।
 अन्यथा  चुनाव

 ही  स्वय  खतरे  में  पड़  जायेंगे  ।  TE  शद लिए  मैं  सभा से  सिफारिश  करता  हूं

 भविष्य के  लिए  आरक्षणों  का  पुनरीक्षण
 करने  मामला

 है
 तो  यह  एक  बोधगम्य  बात  हो  eS

 en  eat
 है  ।  लोगों  की  या  आकांक्षाओं  पर

 द

 fiarc  fear  जा  सखा  हैं  Pi | +~  wet  fe

 है  के  के
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 नई  नीति  anf  on  we  ती  है  ।  निशान  ह  दूसरे  पक्ष  ने  आरक्षणों के  बारे  में  बहुमुल्य  सुझाव  दिए

 हैं  किन्तु  उन  पर  समुचित  समय  पर  हो  दि fare  किया  जा  सकता  है  और  चूंकि
 इस  विधेयक का

 उद्देश्य  बहुत  ही  सीमित  है  अर्थात्‌  अध्यादेश  के  अंतगर्त  पहले  ही  हो  चुके  चुनावों की  वैधता को

 बनाए  रखना है
 ।  अतः

 मेरा  सभा  से  अनुरोध  है  कि
 वह

 इस
 विधेयक

 को
 स्वीकार

 कर
 ले  ।

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  है
 :

 सिक्किम  राज्य  में  विधान  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  पुनः  समायोजन  का  उपबन्ध

 करने के  लिये  लोक  1950  और  लोक  प्रतिनिधित्व  1951

 का  और  संशोधन  करने  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 हुमा

 ड

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  खण्डों  पर  विचार क  रेंगे
 T I rT

 खण्ड  2  के
 बारे  में

 श्री

 सुभा  का  एक  संशो  धन  है  ।  क्या  वहू  अपना  संशोधन  पेश  क  रहे  हैं  ?

 श्री  पी  एम०  सुभा  मैं  अपना  सं  धन  पेश  नहीं  कर  रहा  हूं  किन्तु  मैं  कुछ

 बोलना  चाहूंगा  ।

 सभापति  महोदय  इसकी  अनुमति  नहीं  ।  अन्य  खण्डों के  बारे  में  कोई  संशोधन नहीं

 2
 प्रश्न यह  है  :

 ग्रीक  खण्ड 2  से  5  तथा 3 अनुसूची  विधेयक का  अंग  बने  ्

 भाव  स्वीकृत
 खण्ड  2  से  5  तथा  श्रनुसूਂ ai  tala  xs  fact  ata

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  1  विधेयक  का  अंग  बने  ।””

 प्रस्ताव  ी

 खण्ड  1
 में  जोड़  दिया  गया

 अधिनियमन  सुत्र
 संशोधन  किया गय  न

 पीठ 1,  पंक्ति
 ”

 के  स्थान  पर
 '  प्रतिस ्स्थापित  किया  जावे  ।  (2)

 पी०

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 की  अधिनियमन  सुच  संशोधित  रूप में  विधेयक का  अंग  नमूने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  ||

 अदा  दा  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।
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 शी  पी०  शिव  दंकर : मैं मैं  विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  किया
 जाये  .

 सभापति महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  पा  जाय  |

 श्री  अटल  विहारी  वाजपेयी  :  सिक्किम  रे  माननीय मित्र  बोलना
 थे  ।

 उ उन्होंने  अपना  संशोधन  वापस  लेने  का  निर्णय  किया है  ।  किन्तु
 वह

 अब  तीसरे  पाठन
 चरण  पर  बोल  सकते  हैं  ।

 सभापति  महोदय :  विधेयक  के  इस  तीसरे  पठन  चरण  पर  बहुत  ही  सी  तत  गुजाइश है  ।
 यदि वह  बोलना  ही  चाहते  हैं  तो  व  कुछ  विचार  प्रकट  कर  सकते  हैं  ।  वह  ऐसा  कर  सकते हैं  ।

 श्री  सुभा  सभापति  सिक्किम  राज्य  के  एक  मात्र  प्रतिनिधि के
 रूप में

 मैं  यहां  खड़ा  होने  अपना  गौरव  समझता  हूं  ।  सिक्किम  भारत  संघ  के  इस  महान

 a में  1975  में  सम्मिलित हुआ  ।  मुझे  इस  बात  का  भी  गौरव  है  कि  मुझे  सिक्किम के  लोगों ने
 बार  इस  सम्माननीय  सभा के  लिए  लोकतांत्रिक  ढंग से  एक  प्रतिनिधि  के  रूप  में  चना  ।  यह

 पहला  अवसर  नहीं  है  जबकि  सिक्किम  का  प्रतिनिधि  आया  हों  फिर  भी  यह  पहला  अवसर  !

 है  जबकि  जनता  ने  अपना  प्रतिनिधि  लोकतांत्रिक  ढंग  से  चुना  है  ।  मेरे  से  पूर्व  के  दोनों

 निधियों  में  से  एक  वहां  की  विधान  सभा  द्वारा  मनोनीत  किया  किया  गया  था  और  दूसरा  बिना

 चुनाव  लड़े  निर्विरोध  रूप  से  चुना  गया  था  |

 मुझे  हम  है  कि  मेरे  राज्य  के  लोगों  ने  मुझे  चुना  है  किन्तु  मैं  स्वयं  महसुस  करता  हूं  कि  मैं

 राजनीति  तथा  विधान  प्रक्रिया  के  क्षेत्र  में  एक  नौसिखिया  हुं  ।  किन्तु  साथ  ही  मुझे  यह  भली  भांति

 पता है  कि  सिक्किम  के  एक  मात्र  प्रतिनिधि  के  रूप  में  इसका  सही  ढंग  से  प्रतिनिधित्व  करने  की

 सभी जिम्मेदारियां  मुझ  पर  हैं  ।  मुझे  पता  है  कि  यहां  मैं  सबसे  कम  अनुभव  वाला
 सदस्य

 हूं  किन्तु

 श्रीमान  मुझे  आप  पर  पीठासीन  आधिकारी  के  रूप  में  पूरा  विश्वास है  ।  श्रीमान  आपके  माध्यम

 से  मैं  लि  वेदन  करना  चाहता  हूं  कि  आज  देश  के  सभी  महान  विशेषकर  सभा  की  नेता

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  सिक्किम  की  प्रगति  में  अधिकाधिक  रुचि लें  ।  हम  उन्हें  अपना  पूर्ण
 समर्थन

 प्रदान  करते  हैं  |

 सिक्किम  के  मुख्य  श्री नर  बहादुर  भंडारी  ने  अपनी  तीन  प्राथमिकताएं  पहले  ह  दु
 दी  जिन  पर  वह  अपनी  सरकार के  शासनकाल के  दौरान  अमल  करेंगे  ।  वे  प्राथमिकताएं

 सभा  के  समक्ष  इस  विधेयक  में  भी  झलकती  हैं  ।  सिक्किम  की  सर्वोच्च  प्राथमिकता  राष्टीय

 सुरक्षा  तथा  भारत
 की  क्षत्रिय  अखंडता  है

 और  इस  वात  को  सर्वाधिक  प्राथमिकता  t  जानी

 चाहिए  विशेषकर  सिक्किम  राज्य  की  सामरिक  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ।  क्ष्ता ट 1: सरे  जानी

 में  परिषद  सरकार
 fafaat as ay.  में

 रह
 रहे  चार  मुल्य  समुदायों

 प्रात  भाटिया  तथा  aca,
 य  लोगों  में  साम्प्रदायिक  एकता  पैदा  करने  के  लिए  वचन के  नेपालियों  tana

 गाय  evaeaee  sflet  i  arm  व्यि
 सरकार  सिक्किम  में

 तय  के  सर्वागीण
 भारिक
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 ee
 तथा  उसमें  तेजी  लाने  की  उम्मीद  करती

 सिद्दीकी  के  अधिकांश
 भाग

 में  शांति  तथा  कानून
 हुम  ee

 और  व्यवस्था  है  द  चाह  फाइन  सोए  ree  की  समस्या  बहुत  कम  है  ।  इसलिए  यह  हमारा

 सौभाग्य  कि  हम  अपना  सारा  ध्यान  तथा  समूचे  साधनों  को  इन  लक्ष्यों  की  प्राप्ति के  लिए  काम

 में  लाने  की  स्थिति  में  हैं  और  उस  राज्य  के  संसद  सदस्य  के  रूप  सें  में  उत  कार्य-क्रमों  को  आगे

 बढ़ाने  के  लिए  ge  संकल्प  हुं  ।

 a  ड अपने  देश  की  क्षेत्रीय  अखंडता  तथा  सुरक्षा  के  जो  ह  र  क्षण  के  लिए  ae  त  महत्वपूर्ण

 यह
 आवश्यक  है  कि  केन्द्र  में  एक  सुदृढ़  तथा  स्थायी  सरकार  हो  ।  सिक्किम  की  सरकार  तथा

 लोग  इस  बात  से  aga  खुश  हैं  कि  अब  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  अनुभवी  तथा
 गतिशील  नेतृत्व  में

 केन्द्र में  एक  सुदृढ़  तथा  स्थायी  सरकार  है  ।  मैं  यह  बात  एक  बार  फिर  रा  देता हूं  कि

 सिक्किम  के  लोगों  की  माननीय  प्रधान  मंत्री  महोदया  में  पूर्ण  विश्वास  है  ।

 1979  के  अध्यादेश  संख्या  7  के  स्थान  पर  सभा  में  पेश  किये  गए  विधेयक
 कै  संदर्भ

 में

 उसकी  पृष्ठभूमि  को  बताना  मेरा  परम  गतंव्य है  ।  इस  विधेयक  की  विषय  वस्तु  भूतपूर्व सरकार

 की  देन  है  जिस  समय  जनता  पार्टी के  x  में  तथा  सिक्किम  राज्य  में  सत्ता  में  थी  ।  उस  समय

 सिक्किम  के  मुख्य  मंत्री  काजी  लेनदुप  खंगसरपा  थे  ।  प्रस्तावित  विधेयक  लोकदल  सरकार  के

 दौरान  राष्ट्रपतीय  अध्यादेश  के  रूप  में  पेश  किया  गयां  था  ।  सिक्किम  के  लोगों  ने  गत अ
 में  विधानसभा  के  लिए  हुए  चुनावों  में  अपनी  भावना  व्यक्त  कर  दी  थी  जबकि  जनता  पार्टी का

 एक  भी  सदस्य  नहीं
 जीता

 श्री  लेनदुप  दोरजी  काजी  की  पराजय  का  मुख्य  कारण  यही  है  कि

 सिक्किम  के  लोग  1979 के  अध्यादेश  संख्या  7  के  विरोधी थे  उस  अध्वादेश  में  वे  ही  उपबन्ध

 थ ेजो  कि  इस-विधेयक  में  हैं  ।  यहां  तक  कि  वर्तमान  परिषद  सरकार  के  अधीन  भी  इस  विधेयक

 पर  इसके  वर्तमान  रूप  में  सिक्किम  विधान  सभा  में  विचार  और  सत्तारूढ़ दल

 तथा  दोनों  ही  ने  इस  विधेयक  में  कतिपय  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  तथा  संशोधन  करने  की

 इच्छा  व्यक्त  की  ।  मैं  यह  कहना  अपना  गतंव्य  समझता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  को  सिक्किम  में

 विभिन्‍न  समुदायों  के  प्रतिनिधित्व  के  लिए  कोई  स्थायी  व्यवस्था  करने  से  पूर्व  राज  सरकार  से

 परामर्श  करना  चाहिए  ।  मैं  यह  भी  महसुस  करता  हूं  कि  सिक्किम  राज्य  को  प्रभावित  करभ  वाले

 मामलो  में  राज्य  विधान  सभा  के  चुनावों  तथा  अन्य  चुनावों  में  जनता  द्वारा  फी

 पई  बियर का  यथासंभव  लोकतांत्रिक  ढंग  से  अनुपालन  किया  जाना  चाहिए
 -  सिक्कम में  इस स  विधेयक  के  बारे  में  चिन्ता  का  प्रमुख  कारण  विभिन्‍न  समुद  ad  सीटों

 के  आवंटन  के  सम्बन्ध  मे ंहै  ।  इससे  पूर्व  कांग्रेस  सरकार  के  दौरान  श्रीमती इन्दिरा  गांधी  ने

 प्रधान  मन्त्री  के  रूप  में  वहां  के  इतिहास  तथा  संस्कृति  को  ध्यान  में  रख  कर  वहां  प्रतिनिधित्व की
 प्रणाली  चलाई  थी  ।

 इस  पद्धति  के  अन्तर्गत  16  सीटें  भोटियों  तथा  लेप्चा  लोगों के  लिए

 तथा  16  सीटें  सिक्किम  के  नेपाली  लोगों  के
 लिए  आबंटित की  गई  थीं  ।  इन  आवंटनों में  संघ

 तथा  अनुसूचित
 जाति  के  लोगों  के  लिए  सीटों  का  आरक्षण  सम्मिलित

 3
 इस  प्रण  ली  को  सभी  लोगों का  समथन  विचार  से  यह  सर्वोत्तम प्रणाली

 है  ।  इस  विधेयक
 में  भाटिया  तथा

 लेप्चा  लोगों  के  लिए  12  सीटों  हेतु  आरक्षण  का  उपबन्ध  है
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 उत्पाद  श
 शुल्क/सं  शोध

 गण  $$  _

 किन्तु  खण्ड  2  की  धार  ा
 (@)

 की  उपधारा
 में  सिक्किम में  बसे  मेंघालियों  के  लिए  आरक्षण

 समाप्त कर  दिया  गया  ।  इससे  सिक्किम  के  इजन तिक  उंचे  में  असंतुलन  सा  पैदा  हो  गया  है
 और  जो  मेघाली  सिक्किम  में  ही  पैदा  हुए  हैं  तथा  वहीं  बड़े  हुए  इससे  उनमें  चिन्ता  उत्पन्न

 हो  गई  है  ।  भोटियों  तथा  लेपचाओं के  लिए  12  संघ के  लिए  एक  सीट  तथा  अनुसूचित

 जाति
 के  लिए  2

 सीटों  के  आरक्षण  के  उपबन्ध  का  समर्थन
 करते  हुए  मैं  महसूस  करता हूं  कि

 विधेयक  में  सिक्किम  के  नेपालियों  के  लिए  भी  कम  से  कम  15  सीटों  के
 सयण

 गा  उपबन्ध

 किया  जाना  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  मेरे  विचार  से  माननीय  मन्त्री  कुछ  नहीं  कहना
 |

 श्री  पी०  दिव  WHT :  मुझे  कुछ  नहीं  कहना

 सभापति  महोदय  प्रश्न यह

 संशोधित  रूप  में  प
 किया  जाये  1”

 प्रस्ताव  श्री

 चन्द्रजीत  यादव  पीठासीन  हुए ]

 पा

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा  नमक  कौर  अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  विधेयक

 वित्त  तथा  उद्योग  || |  कार  वें कटार  सभापति  श्रीमान  मैं

 प्रस्ताव  करता  हूं

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  और  नमक  1944  तथा  तरीका  उत्पाद  शुल्क
 महत्व  का  1957  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  ।

 यह  विधेयक  सुती  और  कृत्रिम  कपड़ों  पर  मैं  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  निर्धारण
 के  सम्बन्ध

 में  गुजरात  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  कारण  उत्पन्न  हुई
 ई

 स्थिति  पर  arg  पाने  के  लिए  पेश

 किया  गय  1  है  ।  उच्च  न्यायालय  ने  अपने  निर्णय  में  तेयार  कपड़ों  पर  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के

 उद्ग्रहण  और  वसूली  की  चिरकालीन  प्रथा  को  गैर-कानूनी  ठहरा  दिया  है  ।  वर्तमान  कर-ढांचे के
 agar  ऊनी  तथा  कृत्रिम  कपड़ों  पर  अलग  से  कोरे  वस्त्र  पर  उत्पादन-शुल्क  लगाया

 सै  ।  परन्तु  इसके  साथ  ही  अपरिष्कृत  ऊनी  कपड़े  तथा  कोरे  कृत्रिम  कपड़े  के  लिए

 शुल्क की  छूट  दी  हुई  इन  दोनों  प्रकार  के  कपड़ों  पर  उत्पादन-शुल्क  केवल  परिष्कृत  चरण

 पर  ही  लिया  जाता  है  ।  जहां  तक  सुती  कपड़ों  का  सम्बन्ध  जब  अपरिष्कृत  कपड़ों  को

 परिष्कृत  किया  जाता है  तो  फिर  उन  पर  पहले  दिये  गये  शुल्क  को  अलग  कर  दिया  जाता  है  |

 बिना-प्रोसेस किया  हुआ  त्
 नथा प्रोसेस HIS  पर  के  |  उत्पाद  |  लगाने

 तथा  उसे  वसूल  करने न  जिन  ड की  यह  प्रणाली  पिछले  अनेक  वर्षों  से चली आ  इस  प्रणाली  से  सुती  कपड़ा
 उद्योग

 के
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 शुल्क/संशोधन/विधेयक क्
 1.0

 विभिन्न  क्षेत्रों  अर्थात्‌  संश्लिष्ट  स्तर  था  हस्त  निर्माताओं  द्वारा  विभिन्‍न

 प्रकार  से
 उपयुक्त

 उत्पाद-शुल्क  विभिन्‍न  चरणों  पर  देने  में  काफी  सहायता  मिली  है  ।

 क  24  1979  को  दिये  गये  निर्णय  में  गुजरात  उच्च  न्यायालय  ने  विभिन्‍न  प्रकार से

 तैयार  किये  जाने  वाले  कपड़ों  पर  विभिन्‍न  प्रकार  से  उत्पाद-शुल्क  लगाने  की  लम्बे  काल  से  चली

 आ  रही  इस  प्रथा  को  गैर-कानूनी  करार  है  ।  न्यायालय  द्वारा  यह  भी  माना  गया  कि

 कपड़े शब्द  का  अरे  ही  चुनी हुई  वस्तु  होता है  अज्ञात  इसका  अर्थ  ही  कोरा  कਂ  माना

 जाना  चाहिये  ।  न्यायालय  ने  अपने  निणंय  में  कहा  है  कि  कोरे  कपड़े  पर  उत्पाद-शुल्क  लगाये  जाने

 के  बाद  उसके  बाद  कपड़ा  तयार  करने  के  किसी  भी  चरण  पर  आगे  उत्पाद-शुल्क  नहीं  लगाया

 जा  सकता  |  न्यायालय  ने  अपने  निर्णय  में  कहा  है  कि  निर्माण  करना  एक  प्रक्रिया  ही  है  जिस  पर

 केन्द्र  अपाद-शुल्क  की  मद्य  संख्या  68  के  अन्तर्गत  शुल्क  लगाया  जाना  चाहिये  र

 संश्लिष्ट  सुती  कपड़ा  और  कृत्रिम  कपड़ा  दोनों  ही  का  उत्पादन  याचिका  कर्त्ताओं  के  कारखानों में

 ही  किया  गया  था  इसलिए  उन्हें  उत्पाद-शुल्क  केवल  कपड़े  के  उसी  मुल्य  पर  देना  चाहिये  जो  कि
 प्रोसेसिंग  की  प्रक्रिया  में  बढ़ा  ।  न्यायालय  ने  यह  आदेश  दिया  है  कि  प्रत्येक  याचिका  |  ल  दायर

 किये  जाने  के  3  वर्ष  पूर्व  से  टेरिफ  की  मद्य  संख्या  68  के  अन्तर्गत  वसूल  किये  गये  झा  को  12

 प्रतिशत  ब्याज  के  साथ  वापिस  किया  जाना  चाहिये  ।

 संक्षेप  में  उच्च  न्यायालय  का  कहना है  कि  चुंकि  उत्पाद-शुल्क  कोरे  कपड़े  तैयार  करने के

 चरण पर  लगाया  जा  चुका  है  इसलिये  आगे  कपड़े  के  बार ेमें  किये  गये  किसी  भी  प्रकार के
 प्रोसेसिंग  पर  किसी  भी  दर  से  शुल्क  नहीं  लगाया  जाना  चाहिये  ।  कपड़े  पर  लगाया  जाने  वाला

 शुल्क
 यथा-मूल्य  ही  होता  है  और  तैयार  कपड़े  का  मूल्य  निर्धारण  करने  में  प्रोसेसिंग  का  योगदान

 काफी  महत्वपूर्ण  होता  अतः  इस  प्रकार  केवल  कोरे  कपड़े  पर  उत्पाद-शुल्क  गाने  से  न  केवल

 वर्षो ंसे  चली  आ  रही  भेदक  शुल्क  प्रणाली  जिससे  कि  उद्योग  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  संत  न  बनाया

 रखा  जा  रहा  है  पर  ही  बुरा  प्रभाव  अपितु  सरकार  के  राजस्व  पर  भी  उसका  काफी
 बुरा

 प्रभाव  पड़ेगा
 t

 v  उच्च  न्यायालय  के  इस  निर्णय  के  परिणामस्वरूप  न  केवल  संभावित  क  पर  तथा

 सुती  कपड़े  के  उत्पादन  से  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  पर  प्रभाव  पड़ा  अपितु  इसका  प्रभाव  पहले  के

 वर्षों में  किये  गये  मुल्यांकन  पर  भी  पड़ा है  क्योंकि  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  भी  दिया  है  कि

 कौओं के  दायर  किए  जाने  की  तिथि  से  पहले  के  तीन  वर्षों  की  अवधि  में  वसूल  |
 गए  शुल्क

 को 12  प्रतिशत  व्याज  के  साथ  शामिल करने  का  आदेश  भी  दिया  है  ।  गुजरात  उच्च  न्यायालय

 द्वारा  अपना  विनिमय  तथा  आदेश  दिए  जाने  के  अनेक  इसी  द  को  लेकर

 विभिन्‍न  उच्च
 न्यायालयों

 में
 दायर कर  दी  गई  हैं  ।

 गुजरात  उच्च  न्यायालय  में  ही  130  से  अधिक  मामले  |  ये  गए  हैं  ।  उच्च  न्यायालय

 द्वारा  अभी  तक
 120  मामलों  जो  कि के  wwe  sit  से  सम्बद्ध  है  अपना  निर्णय  दिया  जा

 30
 mis

 रुपयों  से  भी  अधिक  के  राजस्व  पर  पड़ा  है  ।  अन्य  उच्च
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 oo
 था  सं शिष्ट न्यायालयों में  भी  स्वतन्त्र  द्वारा  ने  दायर  किये  जा  चुके  हैं  ।

 अगर  यह  उच्च  न्यायालय  भी  गुजरात  उच्च  न्यायालय  अपने  निर्णय प
 देने  लगे तो

 सरकार को  अनेक  करोड़  रुपयों  की  हानि  हो  सकती है  ।

 माननीय  सदस्यों  को  यह  मालूम  ही
 है  कि  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  कैसे  लागू  की

 जाती  है  यह  चूकि  अप्रत्यक्ष  कर  होता  है  इसलिए  इसका  उद्ग्रहण  उत्पादन  शुल्क  सम्बन्धी
 सामान  का  निर्माण  करने  वालों  से  लिया  जाता  है  ।  निर्माता  यह  शुल्क  सामान  के  खरीदारों  से
 aa

 कर  लेते  हैं  ।  सामान के  खरीदार  यह  शुल्क  अपने  खुदरा  विक्रेताओं  से  वसूल  कर  लेते  हैं

 तथा  खुदरा  विक्रेता  यह  शुल्क  उपभोक्ताओं  से  वसूल  कर  लेते  है  ।  इस  प्रकार  किसी  भी

 शुल्क  को  उपभोक्ता  से  ही  age  किया  जाता  है  ।

 यह  तथा  जिसका जो  बात  मैं  माननीय  सदस्यों  के  समक्ष  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं

 गुजरात  उच्च  न्यायालय के  इस  मामले  से  वह  यही है  कि  सम्पूर्ण  प्रोसेसिंग  प्रक्रिया
 बोझ  अन्तिम  रूप  में  उपभोक्ता  पर  ही  जाकर  पड़ता है

 ।  परन्तु  न्यायालय  के  फैसले
 के  अनुसार

 याचिकाकर्ताओं  को  शुल्क  लौटाने  से  ऐसे  व्यक्तियों  को  न  केवल  काफी  लाभ  2  fag  इसके

 विपरीत  उपभोक्ताओं  को  जिन्होंने  ये  कपड़े  खरीदे  उन्हें  भी  किसी  प्रकार  की  राहत  मिलने

 नहीं  ।  मेरी  यह  मान्यता  है  कि  माननीय सदस्य  मेरे  साथ  इस  बात से  सहमत  होंगे  कि

 सरकार  को  यह  धनराशि  इस  प्रकार  से  प्रोसेसर्ज  या  निर्माताओं  की  जेबों  में  नहीं  .  देनी

 इसके  अतिरिक्त  उच्च न्यायालय  के  निर्णय  के  फलस्वरूप  मानव-निमित  तथा  ऊनी

 कपड़ों के  उत्पाद  शुल्क  के  उद्ग्रहण  की  योजना  में  अनिश्चितता  उत्पन्न  हो  गई  है  |  इस  प्रकार

 की  अनिश्चितता  कर-प्रशासन  तथा  स्वयं  निर्माताओं  के  लिए  अच्छी  नहीं है  ।  इसलिए ए  यह हु  afraid

 है  कि  इस  मामले  को  शीघ्रातिशीघ्र  बिना  किसी  संदेह  के  हल  किया  जाना  चाहिये  ।  -

 सुती  कपड़े  सम्बन्धी  वर्तमान  उत्पाद-शुल्क  ढांचे  का  उपयोग  उपयुक्त  प्रकार  से

 शुल्क  लर  जिससे  कि  अपेक्षित  प्रोत्साहन  मिल  सके  तथा  कमजोर  वर्गों  को  उपयुक्त  सुरक्षा

 अवान  को  या  को  दस  ष्टिगत  रख  कर  किया  गया  है  ।  इससे  इंस  उद्योग  के  विकेन्द्रीयकरण

 करने  तथा  इसे  रोजगार  प्रधान  बनाने  तथा  विशेष  रूप  से  हस्त-नीति  क्षेत्र  का  विकास  करने में

 सहायता  मिली  है  ।  2  रा

 श्रीमान  ag  थीं  वह  परिस्थितियां  जिनके  अन्तगंत  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क 3  र  नमक  तथा

 अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  अध्यादेश  1979  (1979  का  12)  24  1979  को

 प्रख्यापित  किया  गया  था  ।  वर्तमान  विधेयक  उक्त  अध्यादेश  का  ही  स्थान  लेगा  ।  इस  विधेयक  के
 moe  ack.

 उपबन्धों द्वारा  गत  वर्षों  में  लगाए गए  किए  वारे में  कोई  दायित्व

 उत्पन्न  बं  का  बताव  गढ़ीं  ae  |

 श्रीमान  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।
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 उत्पाद  शुल्क/संशोधन/विधेयक
 ह

 सभापति
 महोदय  :  प्र  स्राव  प्रस्तुत

 हुआ  ।

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुर  नक  aie  TAT  (1944  तथा  अति
 )

 उत्पाद  शुल्क
 महत्व  का  अधिनियम  का  और  संशोधन  cl  कहा लावक  4> , 4> qT

 विचार
 f  किया  जाये  ्

 ह  at  रंगा  श्रीमान  मैं  एक
 ee

 we  al ga-
 मेरे  माननीय

 मित्र  प्रस्तुत  विधेयक के  अमल  माध्यम  से  जो  परिवर्तन  लाना  चाहते  उनका  हथ-करघा  उद्योग

 पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 थी  क ्  वेंकटरमन  :  मैं  सभी  प्रश्नों  का  उत्तर  अन्त  में  दु  गा  ।

 सभापति
 महोदय :  अगर  मंत्री  महोदय  को  कोई  आपत्ति  न  हो  तो  वह  ०५ उन्हं  स्पष्टीकरण

 अभी  दे
 दें  क्योंकि  श्री  रंगा  सम्भवतः  उस  समय  उपस्थित  नहीं हों  ।

 न  th  बेंकटारमन :  श्रीमान  उत्पाद-शुल्क  अलग-अलग  प्रकार से  लिज  हथकरघा

 उद्योग  के  हितों की  सुरक्षा  के  लिए  लगाया गया  था  ।  सरकार ने  हथकरघा पर  कोई  उत्पाद

 शुल्क नहीं  लगाया  है  और  हस्त-चित्रित  तथा  हस्त-प्रोसेसिंग  कपड़े  पर  कम  उत्पाद-शुल्क
 लगाया  है  और  मशीन  द्वारा  बनाये  तथा  अन्य  कपड़ों  पर  अधिक  उत्पाद-शुल्क  लगाया  गया  है  ।

 प्रस्तुत  विधेयक  के  माध्यम  से  हमने  इसी  मूल  व्यवस्था  को  बनाये  रखा  है  ।

 हथकरघा  वस्त्र  उद्योग  पर  इसका  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  |  मूल  शुल्क  इस  प्रकार से
 लगाया  गया  है  कि  जिससे  हस्त-प्रोसेसिंग  तथा  श्रमिक-प्रधान  क्षेत्रों  को  रियायत  मिल  सके  और

 प्रस्तुत  विधेयक  के  माध्यम  से  यही  सुरक्षा  प्रदान  करने  का  प्रयास  किया  गया  है  ।  गुजरात  उच्च
 न्यायालय  का  कहना  है  कपड़ा  तो  कपड़ा  रहता  चाहे  वह  कोरे  कपड़े  का  चरण  हो  या  उस  कपड़े

 पर  चित्रण  किया  गया  हो  या  उसको  रंगा  गया  वह  कपड़ा  ही  रहता है  और  आप  उस  पर

 शुल्क  नहीं  लगा  सकते  ।  मैं  इसका  उत्तर  तो  दे  सकता  हूं  परन्तु  चूंकि
 मैं

 इस  समय
 न्यायालय  मैं i नहीं  हूं  इसलिए  इसका  उत्तर  देने  की  आवश्यकता  नहीं  समझता  ।  .  न्यायालय को

 ria
 है  ।  ह्म

 इस  निर्णय  को  सन्देश  में  ही  कह  लाये  है  ।

 #  श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  सभापति  महोदय  श्रीमान जी जी  मन्त्री  महोदय ने

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  )  विधेयक  पुरःस्थापित  कर  दिया  हैं  अपने  वक्तव्य  में  उन्होंने

 बताया  कि  पिछले  अधिनियम  को  गुजरात  उच्च  न्यायालय  द्वारा  we  कर  दिया  गया  था  और

 तदनुसार  130  मामले  दायर  किये  गयें  थे  और  उसके  अनुसार  लगभग  30  कर
 गोड़  रुपया  विभिन्‍न

 पार्थियों  को  लौटाया  जा  चुका है  ।  इसीलिए  अध्यादेश  जारी  किया ग

 ी

 और  अब  यह

 विधेयक  पुर  किया  गया  है  जो  अधिनियम  का  रूप ले  लेगा  परन  मैं
 केन्द्रीय  सरकार ्

 द्वारा  भिन्न
 वस्तुओं  पर  अतिरिक्त  केन्द्र  शुल्क  लगाये  जाते  को

 और  सरकार  का  व्य
 आकृष्ट करना  चाहता  हु

 |
 ख़र  उतर  oe  लला ह

 श्रीमान  मही  है  कि
 राज्य

 सरकारों  को  afar  उत्पाद-शुल्क  का
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 केन्द्रीय  उत्पाद  तथा  नमक  फिर  gai

 उत्पाद
 a  a

 ae

 मालूम  ही  है aerate  अश  बहा  fa  TTTHT  कि  सभी  fees  ee  ध
 ।  इस  प्रकार क  उनको  केन्द्रीय सरकारों को  ही  करने  पड़ते हैं  का  उचित केम  र

 दिया  जायेगा  तो  हू  अपने  विकास  कार्यों  को  उचित  ढंग  से  नहीं  कर

 |  श्रीमान  बिक्री-कर  ही  राज्य  सरकारों  की  आय  का  प्रमुख  साधन
 दोता  हैं  ॥  1957 के

 अतिरिक्त  शुल्क  अधिनियम  पारित  किया  गया  और  उसके  अनुसार
 ial

 es oe
 तम्बाकू  तथा  चमड़े  को  राज्य  सरकारों  के  विक्की-कर से  बाहर  कर  | = a  |  दा  था  ह  ह

 तम्बाकू  ,  चमड़ा  आदि  पर  अतिरिक्त  उत्पाद-युवक बढ़ावा  गया  दा  /  द्व्द कें  कत्ल
 वस्तुओं  पर  उत्पाद-शुल्क  और  विशेष  उत्पाद-शुल्क  बढ़ाया  गया  ।  पर  दे  कन  झोल-झप

 बढ़ायें  गये  ।  और  अब  हम  देखते  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  वर्ष  प्रतिवर्ष
 areas  पग डड़न्ते है है  कोर

 इस  प्रकार  सरकार  राज्य  सरकारों  को  उनके  वैध  अंश  a  वंचित  कर

 विकास  परिषद  ने  निर्णय  लिया  है  कि  केन्द्र  की  अतिरिक्त  मुल्क  को  रजि  a

 में  वितरित  की  जानी  चाहिए  ।  मैंने  पहले  ही  इस  बात  का  उल्लेख  क्य  =  == =

 राज्य  सरकारों  को  करने  होते  हैं  ।  परन्तु  धन  की  कमी  के  कारण
 wa विकास  कार्यों  को  सुचारु  रूप  से  कार्यान्वित  करने  में  असमथ  होते  हूं

 ।  नद के
 >=  ग

 ewe विकास  परिषद  की  पिछली  बैठक  में  यह  कहा  था  कि  राज्य

 £ |  हैउ  |  परिस्थितियों  को  ः = ou  |"  ae रित  की  जानी  चाहिए  और  बदलती

 |  रे  में  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  पर  पुर्नविचार  जाना  चाहिए  ।  =  ०.  ः

 बंगाल  के  मुख्य  मन्त्री  ने  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कपड़ा  => nea  wee  acd

 गये  अतिरिक्त  ला

 गमक

 ee

 ि
 उगट  कहा  था  एण्ड

 किए  जाने  चाहिएं  और  ये  राज्य  के  विक्की-कर  के  अन्तर्गत  लाये  जाने  =x  दा  के  राज्य  स्टार

 Soave  == अपनी  वित्तीय  स्थिति  मजबूत  कर  सकें  और वे  वित्तीय  कार्यों
 के

 भांति  प्रकार  से  निर्वहन  कर  सके  |

 सरकारों
 को  fas से  sos  डमेट मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  वह  गैर-कांग्रेसी  स

 न  गंवाये  ।  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  को  इन  उत्पाद-युकां का  इं  अय  र्स  हप्ता
 कर  सकती हैं  ६ चाहिए

 |  इस  तरह  से  वह  हमारे  देश  के  संघीय  ढांचे  को
 मजबूत

 मेरी  भाग  गह  हैकि  चरग  गाल  के  दुत  सो  के  धनानुहार उद्  ऊप  रक्

 उत्पाद-शुल्क
 समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।  अब  जहां  तक  केन्द्र

 se
 सम्बन्धों  Bosh  te

 है  कि  केन्द्र  और  राज्य  के  बीच  वित्तीय  सम्बन्धों  पर  प  चार  fer  ee  सार विचार  है

 sa  राज्य  सरकारों  में  असन्तोष है  और  उनकी  मांग  है  कि  उन्हें  1-0  wer

 कार्य  करने  नहें  ग्रामीण  क्षेत्र  में  पेय  जल
 की

 व्यवस्था
 करने  सम्बन्धी  ,  सके  ee  डर

 तेह
 अ

 स्वास्थ्य  केन्द्र  खोलने  आदि  कार्य  करने  हो

 माननीय  मन्त्री  रा  निवेश  |
 वह  केन्द्र  और  राज्यों  के  aw  रु

 पुनर्विचार  करें  ।  मेरा  उनसे  यह  भी  निवेदन  है  कि  ag  राज्य  दिनेश  Chee

 ~



 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा  नमक  और  अतिरिक्त  ह  2  1980

 उत्बाद  शुल्क/संशोधन/विधेय

 wt
 को  अधिक धन  क्योंकि  पिछली  बार  जो  बाढ़  आई  थी  उसमें उसमें  हमें  बाढ़ ee  गद

 था  और  अब  पश्चिम  बंगाल  सरकार  घोर  सुखे  की  स्थिति  का  सामना  कर  रही  इसे

 राहत  कार्य  करने  होंगे  ।  केन्द्रीय सरकार  नासिक  में  और  नोट  छाप  करके
 ज

 कों  पूरा  कर

 सकती है  ।  परन्तु  राज्य  सरकार  तो  भारतीय  रिज  बैंक  से  अधिक  धनराशि ही  ले  सकती है  ।

 परन  आप  राज्य  सरकार  के  लिए  पर्याप्त  धन  की  मंजूरी  नहीं दे  रहे  हैं  ।  अतः  ‘afer  बंगाल

 की  ओर  से  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  आप  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  विभिन्‍न  निर्माण  करने  के

 लिए  अधिक  धनराशि  मंजूर  जिससे  वह  अपना  काय  सुचारु  रूप  से  चला  सके  ।  इन  विचारों

 के  सा  में  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हू  |  धन्यवाद  |  शि

 श्री  सती दा  अग्रवाल  सभापति  वास्तव  में  मैं  इस  विधेयक  पर  बोलना

 नहीं  चाहता  था
 ।

 परन्तु  मेरे
 साथी  प्रा ०  ee

 में  गह
 कुछ  विचार  व्यक्त  करने

 रने  के  लिए  कहा
 ऊ न  तक  इस  वर्तमान  विधेयक  की  सम्बन्ध  मैं  मन्त्री  महोदय  का  विरोध  नः

 हीं  करता  हूं  ।

 इसके  विपरीत  मैं  इस  विधेयक  का
 समर्थन  करता  क्योंकि  अपने  समय  में  हमने  यह  विधेयक

 पुरःस्थापित  किया  था  ।  परन्तु  यह  सभा  भंग  होने  के  साथ  व्यवगत  हो  गया  था  ।  अतः  उन्हों  ने
 ा यह  fart  यक  पुरःस्थापित  किया  है

 जहां  तक  विचार  किए  जाने  के  प्रस्ताव  पर  चर्चा के  दौरान  मेरे
 साथी

 श्री  greet  द्वारा
 उठाए  गए  प्रश्न  का  सम्बन्ध  मैं  इन  बातों  में  विस्तार  से  नहों  जाना  चाहता  हूं  i  ने राज्यों
 को  अधिक  वित्तीय  सहायता  देने  की  वात  कही है  |  उसमें  कतई  सन्देह  नहीं  हो  सकता  ।  उनके

 इस  सुझाव  या  मांग  पर  कोई  विरोध  नहीं  हैकि  राज्यों की  गैर-कांग्रेसी  सरकारें  veh  देख  के
 संघीय  ढांचे  में  गिरायी  नहीं  जानी  चाहिए  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  विरोधी  दलों  के  शासन  वाली
 राज्य  सरकारों  का  सम्मान  करना  चाहिए  |  परन्तु  इस  समय  अनुमति से  मैं  कुछ  टिप्पणी
 करना  चाहता हूं  या  माननीय  जिनके  कार्यभार  में  समूचा  चित्त  मन्त्रालय  और  इस  समय
 अप्रत्यक्ष  कर  विभाग  का

 ध्यान  कुछ  बातों की  ओर  दिलाना  चाहता  az ठ  ||  अब  जहां  तक
 अप्रिय  न  कर  विभाग  द्वारा  कर-वसूली  का  सम्बन्ध है  स्थिति  अच्छी  होनी  चाहिए  ।  व्यावहारिक
 दृष्ट

 से  यह  भारत  सरकार  के  कुल  राजस्व  का  75% है  |  प्रेत्यभ कर  से  केवल  25%  राजस्व
 fa  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  अप्रत्यक्ष  करों  के  मामले  में  कर्मचारियों  पर  व्यय या

 प्रशासन  व्यय  मुश्किल  से  0.8%  है  जबकि  प्रत्यक्ष  करों  के  मामले  में  यह  2.5%  भारत
 सरकार  को  अधिकांश  राजस्व  अप्रत्यक्ष  करों  से  मिलता है  और  इसलिए  अप्रत्यक्ष  कर  विभाग के

 चोरियों  को  प्रोत्साहन  देने  की  आवश्यकता  |  मुझे  उस  बात  की  जानकारी है  कि  अप्रत्यक्ष

 कर  वि  माग
 के  कर्मचारियों  को  पदोन्नति  नहीं  मिल  रही  है  और  अप्रत्यक्ष  कर  विभाग  ग  के प्रशासन

 पर  0.8%  ही  खर्चे  किया  जा  रहा  है
 अत  मेरा  माननीय  वित्त  मन्त्री से  अनुरोध है  कि  वह

 कर्मचारियों
 क की  विशेषकर उनके  लिए

 पदोन्नति
 के  अवसर  न  होन  के  मामलों की

 से  मा
 जांच  करें  |

 marth
 के  अवसर  aga  कम  हैं  और  की

 चि refs =a  ef
 रियों की अपनी की  अपनी

 ays  सेता  मे  ow  सास  जो  दोल  का  ge  हे  हक
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 केन्द्र  य  उत्पाद  शुल्क  तथा  नमक  और  अतिरिक्त .

 उत्पाद  शुल्क/सं शोधन

 दागा

 गद  है
 फिशर

 को
 शैवाल

 ल  के  दौ  रान  पदोन्नति के  म  से  कम  तीन  अवसर

 है  जो  उनके  सामने 2 आएगी
 faa wit  यह  एक  बड़ी

 समस्या  और  मु मुझ  विश्वास है  कि  वह

 ड  करेंगे  ।  निस्सन्देह  कर्मचारियों  के  लिए  भवन-निर्माण  की  समस्या  हल
 की  जानी

 क्योंकि  वे  सीमा  पर  नाजुक  क्षेत्रों  में काम  कर  रहे  हैं  यह  भी  बड़ी  गम्भीर  गया है
 और  मुझ  आशा  है  कि  वह  इसकी  छानबीन  करेंगे  ।

 अब  भारत  सरकार या  कोई  राज्य  सरकार  राज्य  में  या  देश  में
 ।  सम्बन्ध

 में  लाखों  रुपए  खर्चे  हो  रहे  हैं  ।  जहां  तक  वित्त  मन्त्रालय का  सम्बन्ध  मेरा  वित्त  मन्त्री  a

 अनुरोध  है  कि  उन्हें  एक  पूरक  अभियोजन  निदेशालय  बनाना  क्योंकि  1979-80  वर्ष  के

 लिए  कुल  कर-वसूली  बहुत  अधिक  थी  ।  सीमा-शुल्क  और  उत्पाद-शुल्क  विभागों  के  लिए

 इस  ast बजट  प्राक्कलन  लगभग  8282  करोड़  रुपए है  जो  प्रति  घंटे  1  करोड़  रुपए  बैठता है  ।

 वसूली  के  साथ  और  न्यायालयों  में  इस  विभाग  से  सम्बन्धित  मामलों  वचाव  करने  के  लिए
 सरकार  को  वित्त  मन्त्रालय  के  अंतगर्त  अभियोजन  निदेशक  की  आवश्यकता है

 जिसकी  सहायता

 उत्पाद-शुल्क  और  सीमा-शुल्क  विशेषज्ञ  करेंगे  ।  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय

 में  अनेक  मामले  हैं  ।  मैं  निश्चयपूर्वक  और  विशेष  रूप  से  यह  कह  सकता  हूं  कि  विधि  मन्त्रालय के
 अधिकारियों  को  कानन  के  सांविधानिक  उपबन्धों  की  अधिक  जानकारी  है  ।  उन्हें  दीवानी

 फौजदारी  कानून  की  अधिक  जानकारी  है  परन्तु  उन्हें  उत्पाद-शुल्क  आदि  इतनी
 अधिक  जानकारी  नहीं  है  ।  एक  बार  उच्च  न्यायालयों  या  उच्चतम  न्यायालय  में  रिट  चुका
 दायर  किए  जाने  के  बाद  विधि  मन्त्रालय  मामले  में  कार्यवाही  करेगा  ।  वे  विशेषज्ञ  नहीं  और
 वे  अधिक  दिलचस्पी  नहीं  लेते  हैं  और  उन्हें  उत्पाद-शुल्क  कानून  की  पेचीदगियों  की  जानकारी
 नहीं  होती  है  ।  अतः  यह  अत्यावश्यक  क्योंकि  रिट  याचिका  सम्बन्धी  मामले  कारण  अवस्था

 हो  जाते  हैं  ।  अनेक  बड़े  घरानों  ने  उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय  i  सा

 रिट  याचिकायें  दायर  की  हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  टाटा  इस  मामले  में  काफी  विख्यात  हैं  ।
 उन्होंने

 रिट  याचिकायें  दायर  की  |  करोड़ों रुपए  का  उत्पाद-शुल्क  वसूल  किया  जाना  बाकी  है  और
 कोई  वसूली  नहीं  की  जाती है  ।  मुझे  यह  कहने  में  खुशी  होती है  कि  अप्रत्यक्ष  करों  के  मामले  में
 बकाया  राशि

 प्रत्यक्ष  करों  की  मुश्किल  से  5  प्रतिशत  ही  है  ।  आयकर  की  बकाया  4 rc शि करोड़ों
 रुपए है  जबकि  अप्रत्यक्ष  करों  के  मामले  में  यह  केवल  हजारों  में  ही  होगी  ।  परन्तु  मैं

 सुझाव  देता

 हूं  किं  हम  एक  पृथक  अभियोजन  निदेशालय  बनायें  जिस में  या  मुल्क  wer ‘ Te  के
 विशेषज्ञ  की  नियुक्ति  की  जाएं  और  वे  प्रत्यक्ष  रूप  से  इस  ति देश लय का  पर्यवेक्षण  करें  जिससे
 विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  जौर  उच्चतम  न्यायालय  में  मामलों  पर  पुरी  तरह  अनुवर्ती  काय  वाही
 हो

 ओर  सभी  लम्बित
 विशेषकर  वे  मामले  जिनमें  रोक  आदेश

 प्राप्त  हुए  &  as

 निपटाये  जायें  ।

 पिछली  सरकार  ने  सभा  में  यह  वचन  दिया  था  कि  लोक  सभा  में  एक  ब्यापफ  sae

 शुल्क  विधेयक  पेश  किया  जाएगा  ।  पिछली  सरकार  ने  इस  विशेष  प्रयोजन  के  लिए  एक  gee

 |  क



 e
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 विभाग बनाय कदम पुलक  पक का प्रारूप  द सय्ाभम्याामगरदर्ाभवयथथथा पयार किय  रहाथा इस ee 2
 गि  > 444M MI W ‘ favara & fe :  माननीय  मंत्र  ी  मामले  की  छानवीन

 करेंगे औ
 र  अगले  वजट  सत्र  नाच-अप्रैल-मई  के  दौरान  इस  सभा

 में  व्यापक
 उत्पाद शुल्क  विधेयक

 पेश  किया  जाएगा  जिससे  वे  सभी  कठिनाइयां  दूर  की  जा  सकें  जो  या  उच्च  न्यायालयों के

 विभिन्‍न  निर्णयों  के  कारण  या  अप्रत्यक्ष  कर  कानून  के  लागू  करने  में  उत्पन्न  होने  वाले  ले विभिन्न

 विवादों  को  अन्तिम  रूप  देने  के  कारण  उत्पन्न  हुई

 इसके  अतिरिक्त  व्यापार  और  वाणिज्य  तथा  विभिन्‍न  कर  दाताओं  की  लगातार  यह  मांग

 है  कि  उत्पाद  शुल्क  के  लिए  एक  अखिल  भारतीय  वर्गीकरण  न्यायाधिकरण  होना  चाहिए

 वर्गीकर  रण  मामले  लाखों की  संख्या में  हैं  ।  मैं  आलोचना  नहीं कर  रहा  हूं  परन्तु  केवल  ये

 दे  रहा  हूं  यह  अखिल  भारतीय  वर्गीकरण  न्यायाधिकरण  बनाना  आवश्यक  है  जिससे  .
 ना

 में  विश्वास  की  भावना  पैदा  की  जा  सके  और  न्यायालयों  में  जाने  से  बचा  जा  सके के
 जहां  समय

 अधिक  लगता  चूंकि  प्रत्यक्ष  करों
 के

 मामले  में  हमारे  पास  एक  अपीलीय  न्यायाधिकरण
 है  और

 इससे  करदाताओं  और  वादियों  में  विश्वास पैदा  होता  इसलिए  आपसे  अनुरोध  eo  क

 आप  भी  एक  अखिल  भारतीय  वर्गीकरण  बनायें  |  न्

 +  माननीय  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध
 है  कि  वह  ऐसे  मामलों  पर  शीघ्र  निर्णय  लें  जो

 पहले  ही
 रिका  इस

 मामले  में  काफी  प्रगति  हुई  है  ।  उन्हें  तो  इन  प्रस्तावों  पर  अपनी  अन्तिम
 eat  त  देनी है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  जब  हम  अगले  सत्र  में  यहाँ  आयेंगे  तो  हम  इन  सभी

 मामलों  पर  निर्णय ले  लेंगे  और  म  इस  सभा  में  एक  अन्तिम  व्यापक  विधेयक  लायेंगे  जिससे
 उत्पाद  शुल्क  में  जो  कमियां और  त्रुटियां  वे  दूर  कीं  जा  सकें  ।  वास्तव  में  आप  देखें गे  कि  सभी
 अधिकारी  और  सरकारी  तंत्र  वहुत  अच्छा  है  परन्तु  कुछ  कमियां  और त्रुटियां हैं  और  इस  सम्बन्ध
 में  सावधानी  बरतनी  होगी  ।  यदि  एक  पृथक  अभियोजन  निदेशालय  बनाया  जाएगा  और  उत्पाद

 शल  तथा  सीमाशुल्क  कानन  विभाग  में  विशेषज्ञ  frase  किए  जायेंगे तथा  वे  उच्च  न्यायालयों

 और  उच्चतम  न्यायालय  में  सरकार  की  ओर  से  प्रतिनिधित्व  भी  करेंगे  तोः  जो  स्थिति  इस विशेष

 मामले  में  उत्पन्न  हुई  वह  पदा  नहीं  होगी  |

 जहां  तक  इस  विधेयक  का  समान  इ q@ ८  स ेवैध  बनाने  के  सिवाय  ओर  कोई  विकल्प  नहीं
 क्योंकि  हम  उपभोक्ताओं  को  कोई  राहत  दिए  बिना  राजकोष  से  30  करोड़  रुपए  की  उत्पाद

 वं >
 शुल्क

 की  धनराशि  करदाताओं  को  वापस  नहीं  दिला  सकते  ।  मेरी  जानकारी  अनुसार  यदि

 हम उच्च  न्यायालयों के  नीतियों को  एक  साथ  लें  तो  यह  सैकड़ों  करोड़  रुपए  होगी |
 कर  निर्धारितियों  ने  यह कर  उपभोक्ताओं से  पहले  ही  वसूल  कर

 ल

 और  उस  उत्पाद  शुल्क

 की  वापिसी
 से  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  कोई  राहत  नहीं  मिलेगा  इसे  उपभोक्ताओं  को

 वापिस नहीं  करेंगे  भी  सरकार  पव  क्ष  में

 मैं  इस  विधेयक  का
 र समर्थन  करता  हूं  और  इत

 frat
 के  साथ  अपना  भाषण  समाप्त

 करता  हूँ

 128
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 उत्पाद  शुल्क  विधेयक

 वा

 श्री  टी०  शरार «८
 समझना  (  बंगलौर  इस  विधेयक  पर  बोलने के  '  लिए

 Oo” WaT
 |  देने  के  मैं  आभारी

 हूं
 ।

 यद्यपि  मैं
 इस

 विधेयक  के  पीछे
 जो  दें

 उसका  विरोधी  नहीं  पर  मैं  इसका  दो  कारणों  से  विरोध  करता  हूं  |  एक  तो  फट  कि  सरकार
 जो  उत्पाद  शल्क  और  अन्य  शल्क  इकट्ठे  किए  जाते  हैं  a  बारे  में  एक  ओर  उसका

 है  कि  ag  कीमतें  घटाने  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयास  करेंगे  और  दूसरी  ओर  वह  अधिक
 शुल्क  लगा  रही  है  जिससे  कीमतें  बढ़ेंगी  क्योंकि  शुल्क  का  बोझ  उपभोक्ता  पर  ही
 पड़ेगा  ।  इस  मामले  में  25%,  शुल्क  लगाया  जाएगा  |  इस  उत्पाद-शुल्क  के  अलावा  आप  केन्द्रीय
 और  राज्य  बिक्री कर  लगाते  हैं  ह  इन

 उनकों  विलायत  पग 30 से 35 घिक कर ध ग
 ft

 कर  1. ज : बेठते हैं =  सरकार  को  यह  तथ्य  ध्यान  में  रखना  चाहिए  fe  अधिक  कर  लगाने से
 उपभोक्ता  मुल्य  मैं  सरकार  से  आग्रह  करूगा  कि  वह  ऐसी  नीति  अपनाए  कि  आवश्यक
 उपभोक्ता  वस्तुओं  पर  अधिक  कर  न  लगें  ।  अन्यथा  गरीब  आदमी  को  रोजमर्रा  की  वस्तुओं

 कि
 भारी  दाम  अदा  करने  पड़ेंगे  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  अधिकांश  विधायी  उपाय  जल्दी  में  लाये  जाते हैं  |  केन्द्र  और राज्य

 सरकारें  इन  उपायों  को  इतनी  जल्दबाज़ी  में  लाती हैं  कि  ा  3.0 नच  न्यायालय या
 wodddH  यायालय  इन्हें  अवैध  करार  दे  देते  हैं  ।

 भारत
 सरकार  के  पास  कानूनी  74 Tula —< t A c p 2 ik ret  की

 बहत  बड़ डी
 4ITI4 AeaT  गैरों  समा  में  तही  आता  कि  दाहे  पेश  करने  है  पढते  इन  सलाहकारों को

 राय  क्यों  नहीं  ली  जाती  ।  कई  बार  यह  मंत्रियों  की  सनक  पर  निर्भर  होता  है
 और  रातों  रात

 विषयक  श  कर  दिये  जाते  ।  मैं  सरकार से  आग्रह  करू  गा  कि  सभी  कानूनी  थ्
 का  अध्ययन  किया  जाए  |

 तीसरी  बात  हथ करघों  और  बिजली  करघों  को  छूट  देने  की  यह  शुल्क
 कपड़ा

 सस्ते
 ं  पर  बेचने  के  उद्देश्य  से  युद्ध  के  बाद  लागू  किया  गया  था  ।  मैं  इसका  विस्तार  से  वर्षा  नहीं

 करना  चा  =  a1 मैं  केवल  यह  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  खादी  हाथ  से  चुने  कपड़े  सुती  जौर

 ी  कपड़  पर  यह  शुल्क  नहीं  लगना  चाहिए  |

 झ  खशा  कि  मंत्री  महोदय  ने  यह  स्पष्ट  किया  है  कि  इसका  बुनकरों  और  खादी  जौर

 कुटीर  उद्योग  में  रत  लोगों  पर  कुप्रभाव  नहीं  पड़े  गा  क्योंकि  इन्हें  सरकार  संरक्षण  दे
 रही

 है  !

 विस्तार में  गए  विना  मैं  केवल  इतना  कहना  चाहता हूं  कि  जब  भी  कराधान  उपाय  रेल

 किए  जाएं  उनसे  उपभोक्ताओं  पर  असर  नहीं  पड़ना  चाहिए  |  दूसरे  सभा  के  स  ण्ण्य्द च्
 इस  प्रकर

 के  महत्वपूर्ण  विधेयकों  को  लाने  से  पहले  इनके  सभी  महत्वपूर्ण  पहलुओं  पर  पुरी  तरह  fix

 न  लिया  जाना  फिर  उपभोक्ता  वस्तुओं  विशेषरूप से  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमत  पर  अधिक

 बोझ न  पड़ना  चाहिए  |  इन  वस्तुओं  पर  केन्द्र  और  राज्य  दोनों  सरकारें  कर  हयातो  हैं

 ला  भा  भा  री  मुनाफा  कमाते
 हैं

 और  थोक  विक्रेता  तथा  खुदरा  बिखरता
 भी  मुनाफा  कमाते

 अतः  मैं  मन्त्री  म  महोदय  से  अनुरोध करता  हूं  कि  वह  जो  कुछ  भी  उनकी  शक्ति में  है  करे
 क्लिक  a  water चत  कर पार  वसूल  न सायरन

 और  यह  सुनिश्चित करें  कि  उपभो  किए

 In
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 उत्पाद  शुल्क  faa

 विधेयक

 —

 वित्त  कौर  उद्योग  मन्त्री  कार  मानना  स्  ने  विधेयक को
 जो  समर्थन  fear  उसके  लिए  मैं  उनका  आभारी  हुं  ।  विधेयक  में  किसी  नए  कर  का प्रस्ताव नहीं

 है  ।  इसके  द्वारा  उस  कर  को  नियमित  करने  का  प्रस्ताव  है  जो  कई  वर्षों  से  लगता आ  रहा

 पर  इसकी  वैधता  को  गुजरात  उच्च  न्यायालय  ने  चुनौती  दी  थी  ।  अतः  न  तो  अतिरिक्त  कर
 लगाया  जा  रहा  है  और  न  ही  नया  कर  मैं  श्री  || र  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  व्यर्थ  में

 अधिक  चिन्तित  न  हों  ।  यह  बात  भी  नहीं  है  कि  इस  विधेयक  को  जल्दबाजी  में  लाया  जा  रहा

 है  ।  यह  तो  केवल  उस  त्रुटि  को  सुधारने  के  लिए  लाया  गया  है  जिसे  न्यायालय  के  फैसले  ने
 **

 श्री  टी०  कार  झहामनना  :  व्तंमान  विधेयक  नहीं  अपितु  मूल  विधेयक  |  |  (|

 सभापति  महोदय  :  जब  वह  मूल  रूप  से  पेश  किया  गया  था  ।
 +

 श्री  कार  वेंकटरमन  :  इसका  स्पष्टीकरण  देने  में  मुझे  काफी  समय  लग  जाएगा  ।  मल

 विधेयक भी  जल्दबाज़ी  में  पेश  नहीं  किया  गया  था  ।  उसमें  कहा  गया  था  कि  ग्रे  कपड़ा  वह  कपड़ा

 है  जो  बुनाई  की  प्रथम  अवस्था  में  होता  है  और
 उसी  अवस्था  पर  उस  पर  कर  लगता

 उसके  बाद  अनेक  प्रक्रियाएं  होती  हैं  ।  कभी  इसे  रंगा  जाता  कभी  सनफोराइ  किया  जाता

 फिर  छापा  जाता  है  ।  कई  और  काम  भी  होते  हैं  ।  और  जब  उसकी  कीमत  बढ़  जाती है
 *तो  बेचे  जाने  वाले  उस  माल  की  बढ़ी  हुई  कीमत  पर  हम  कर  लगाते  हैं  ।  अत  जब  अंत  में

 परिष्कृत  कपड़ा  बेचा  जाता  हम  उस  पर  कर  लगाते  हैं  ,  पर  प्रे-कपड़े  पर  लगे  मल  कर  का
 समायोजन  कर  दिया  जाता है  ।

 जे
 विधेयक

 सुक्त  सम  मैं  लाया  गेया  तथ
 भी  जल्दबाज़ी

 नहीं  बरती  गई  ।  इस  पर  गहराई  से  विचार  किया  गया  ।  पर  कभी-कभी  इन  के  निर्वचन  पर

 मतभेद पैदा  हो  जाता  है  ।  अतः  जब  कोई  व्याख्या  दी  जाती  है  तो  हम  उस  निर्णय  के आधार पर

 afe को  सुधारते

 मैं  श्री  हाज़िर  द्वारा  उठाए  गए  केन्द्र-राज्य  वित्तीय  संबंधों  पर  आता हूं  ।  इस  मसले
 पर  लगातार  बहस  होती  रही  है  और  इस  विधेयक  पर चर्चा के  दौरान  ह ही  frait  निष्कर्ष  पर

 पहुंचना
 कठिन  होगा  ।

 इस  मुदे  पर  बराबर  विचार  करना  होगा  जिससे  कि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सक  wear
 नौकरों  और  शुल्कों के  उनके  शेयर  ठीक-ठीक  मिलें  ।  इस  सरकार  का  मस  कि

 केन्द्र  और  राज्य  सरकारें  देश  के  कल्याण के  लिए  मिल-जुल  कर  काम  करें  ।  अतः  केन्द्र और

 राज्य  सरकारों  को  अपने-अपने  उन  दायित्वों  को  निभाने  का  मौका  दिया  जाना  चाहिए  जो  उन्हें

 afeera

 दे
 अनुसार  निभाने  हैं

 ।  अतः
 मैं  सभा  को  आश्वासन  चाहता हूं  fe  राजस्व के

 am  संगत  विजान के  मामलों  पर  सरकार  बड़ी  सावधानी  से त  और  और
 प्राथमिकता  के

 आधार  पर  विचार
 करेगी  ॥

 श्री  great  ने
 चीने

 तम्बाकू  जैसे  suite  wet

 च

 पर  अतिरिक्त  कर

 wart  का  gl 774  उठाया
 इस

 निधन  पर
 नावेद

 है  कुछ  लोग  और  अधिक  वस्तुओं  पर
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 13  1901  केन्द्रीय  शुल्क  तथा  नमक  और  अतिरिक्त

 उत्पाद  शुल्क  विवेक

 रिक्त  उत्पाद  शुल्क  लगाने  की  बात  कह  कुछ  इसका  विस्तार  नहीं  के  विचार  से

 aaa  शुल्क  भी  समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  इस  प्रश्न  पर  मतैक्य  नहीं  है  ।  पर  इस
 पर

 yer  rag  लोगों  को  मिल  कर  विचार  करना  होगा  ।  अतः  इस  आश्वासन  के  साथ  कि  पश्चिम
 =  -

 बंगाल  की  ओर  सरकार  पुरा-पूरा  ध्यान  मैं  दूसरे  विषय  को  लेता  हुं  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  सतीश  अग्रवाल  ने  एक  मूल्यवान  सुझाव  दिया  वे  मास

 qd  इससे  सम्बद्ध  थे  और  विषय  से  परिचित  हैं  ।  मैं  उनसे  सहमत  हूं  कि  कर्मचारियों  की

 शिकायतें  दूर  की  जानी  चाहिए  मैं  इससे  भी  सहमत  हूं  कि  उनका  वेतन  इकट्ठ  किए  गए

 राजस्व  से  सम्बद्ध  होना  चाहिए  ।  अगर  उत्पाद  शुल्क  कर्मचारियों  के  वेतन  उत्पाद  शुल्क  के  साथ

 सम्बद्ध  किए  जाएंगे  तो  आयकर  विभाग  के  कर्मचारियों  के  वेतन  भी  उनके  वेतनों  से
 शी  करने

 होंगे  ।  क

 श्री  सती दा  श्रग्रचाल  :  वह  सुझाव  नहीं  था ।  मैंने  यह  कहा  था  कि

 सारे  प्रशासन  पर  कुल  राजस्व  का  एक  विशिष्ट  प्रतिशत  खर्चे  किया  जा  रहा  है  ।  वहां  कर्म  चा  रियों

 की  तरक्कियां रुकी  पड़ी  हैं  ।  अतः  पदोन्नति के  लिए  अधिक  अवसर  बनाए  जाएँ  ।  उदाहरण

 लिए  कर  सहायक  का  पद  जिसे  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  ने  अनुमोदित  किया  उसे  ग॒  ह  मंत्री  ने

 दिया  ।  आप  उस  पर  कार्यवाही  करें  ।  आपके  किए  ag  कठिन  नही ंहै  ।  आप  इस  मामले  को

 आरम्भ और  अधिक  पद  बनाएं  ताकि  पदोन्नति-स्थिरता  को  दूर  किया  जा  सके  ।

 श्रीधर  बेंकटारमन :  कुछ  भी  जो  ae  दिया  गया वह  उचित  नहीं  है  ।  मैं  पहले

 ही  कह  चुका  हैं  कि  कर्मचारियों  की  न्यायोचित  शिकायतों  को  दूर  किया  और  उनकी
 रूरतों  पर

 विचार  किया  जाएगा
 ।

 पर  यह  तक
 उचित  नही ंहै  कि  उन  पर  राजस्व का  केवल

 व  प्रतिशत  विशेष  किया  जाता  है  ।

 दूसरी  बात  उन्होंने  एक  व्यापक  विधेयक  लाने  की  कही  ।  विधेयक  तैयार  कियां जा  रहा
 मैंने  हाल  ही  में  इस  मंत्रालय  का  कार्यभार  सम्भाला  मैं  इस  विधेयक  के  सभी  पहलुओं

 यानपूर्वक  विचार  करू गा  ।  इसे  अगले  सत्र  में  पेश  करना  सम्भव  नहीं  होगा  बजट  पेश
 रने  के  बाद  इस  पर  विचार  करू

 गा  |  ह =

 कर्मचारियों  के  लिए  मकान  की  समस्या  भी  उठाई  गई  ।  मैं  इससे  सहमत  टू  am  इस  पर
 ग  |  ।

 सबसे  महत्वपूर्ण  मुद्दा  उत्पाद-शुल्क  मदों  के  वर्गीकरण  के  बारे  में  उठाया गया  है  ।  मेरे

 प्रिय  मित्र  को  मालूम  है  कि  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्था  है  जो  परिभाषिक  शब्दावली का  वर्गीकरण

 करती है  और  हमने  भी  उक्त  वर्गीकरण
 को  ही  अपनाया है  ।  उनका  सुझाव एक  कदम  और  आगे

 है
 ।

 एक  ट्राइब्यूनल  होना  चाहिये  जो  इनकी  व्याख्या  करेगा ।  इस  पर  कार्यवाही  करने  हेतु
 मेरा  विभाग  विचार  करेगा  ।

 श्री  सतीश  अग्रवाल  :  आपने  मेरी  का  गलत  अथ

 समाया
 वर्गीकरण  और
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 केन्द्रीय उत्पाद  शुल्क  तथा
 नमक

 और
 अतिरिक्त

 2  1980

 उत्पाद  शुल्क
 मि विधेयक

 र्ा  _

 ट्राइब्यूनल  सीमाशुल्क  के  लिए
 में  TH or =  में  विवाद  के  लिए  sere

 अस्त  राष्ट्रीय

 अपीलीय ट्राइब्यूनल की  बात  कर  रहा  दक  वह  इस  देश  में  ही  है  ।

 श्री  कार  वेंकटारामन :  हमने  अन्तर्राष्ट्रीय  परिभाषित  शब्द  हती  को  अपनाया  है  ।  आप

 अन्तर्राज्यीय  वर्गीकरण  चाहते  थे  और  आप  इसके  लिए  विधेयक  लाए  ।

 att  सती दा  अग्रवाल  :  वह  सीमा शल्क के  बारे  में  था

 श्री  कार  बेंकटारमन  :  यह  किया  जा  रहा  उन्होंने  कहा  कि  कान  नी  तंत्र  ओ  सुदूर  बनाई

 हमें  उच्च  न्यायालयों में  केस  नहीं  हारना  चाहिए  जिन  मामलों में  हम  हार  जाते  हैं  उसके
 लिए  हमें धन  बचें  करना  पड़ता  है  जिसका  अर्थ है  सरकारी  राजस्व की  हानि  ।  हम  अच्छे  से
 अच्छे  आदमी  वक़्त  हैं  ।  श्री  अग्रवाल  स्वयं  अपने  विभाग के  लिए  सर्वोत्तम  क्यों  को  चुनते

 रहे  एक  पथक  निदेशालय  के  गठन  के  बारे में  मैं  इस  समय  ध  क  ह  नही ंदे  सकता

 इसके  faq  कई  बातों  की  जांच  करनी  होगी  ।  आशा  ्
 |  <  मेरे  दोस्त  इसके  लिए

 आश्वासन का  आग्रह  नहीं  करेंगे  ।  सदस्यों ने  आमतौर  इस  विधेयक  को  जो  समर्थन  किया  है

 उसके  लिए  मैं  उनका  धन्यवाद  करता  हूं  और  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  विचार  किए  जाने  के  प्रस्ताव
 ‘

 को  स्विस
 गर  किया  जाएं  ।

 |

 सभापति  महोदय :  प्रशन  यह  है
 ि

 केन्द्रीय  शुल्क  और  नमक  अधि  1944

 और  अतिरिकत  उत्पाद-शुल्क  महत्व  की  वस्तुएं )

 1957  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  बिचार  किया  जाए
 क्

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 सभापति  महोदय  :
 अब  हम  खण्डवार  विचार

 करेंगे
 ।  खण्ड

 2  से  6  में  कोई  संशोधन

 नहीं है  ।  ध
 प्रश्न यह  है

 अंग  बने  1”

 /  ह
 ताव  स्वीकृत द्झ्ना  ।

 से
 6

 विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 सद
 वर्म

 ms  दिया  गया  ।

 afar  सुत्र ज

 संशोधन
 f  या  ।

 पृष्ठ  1,
 पंक्ति

 daaਂ  के  स्थान  पर  ”
 प्रतिस्थापित  किया  जाए  ।

 आर०
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 13  1901  )  आसाम  राज्य  के  सम्बन्ध  में  जारी  की  गई  उदघोषणा

 के  संबंध  में  सांविधिक संकल्प
 वि

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 की  अधिनियमन  संजो  धत  रूप
 विधेयक

 का  अंग
 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 श्रधघिनियमन  aa,  संबोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 श्री  कार  वेंकटरमन  :  मैं  प्रस्ताव  करत

 विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जावे  1”

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  >

 ग्रीक  fae  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाय े।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  दोषपूर्ण  मसौदे  के  कारण  इसे  फिर  अस्वीकृत

 किया  गया
 ।

 दि ९  आप  बोलने  का  अवसर क्यों  चूक  गये
 ।

 श्री  कार

 वैंकडारमन  :

 आप र
 दे  सभा  में  कहू  सकते  में

 ।

 aq att उ  आपको  पत्र
 लिखूंगा  ।  आप  कृपया  संशोधन  करें

 iia
 a

 भिन्न  तरीके  से  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  स्वीकृत हो  गया  bate  संशोधित  रूप  में  पास

 किया गया  है  ।
 cmeniienmanaesdl

 Zaeareimr के श्रीराम  राज्य  के  सम्बन्ध  जारी  दसेक  क  सम्बन्ध में  सांविधिक  संकल्प

 सभापति  महोदय  :  ज्ञानी  जेल  ने  लिखा है  कि
 श्री  वेंकट  सुनाया उनकी  ओर  से

 सांविधिक  संकल्प  पेश  करेंगे  ।

 गृह  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  पी०
 बैंक  :

 मैं

 प्रस्ताव  करता  हू

 यह  सभा  आसाम  राज्य  के  सम्बन्ध  में  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  राष्ट्रपति

 दारा  12  1979  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  का  अनुमोदन  करती  है  ।”

 जनता  सरकार  द्वारा  त्याग  पत्र  दिए  जाने  के  पश्चात्‌  श्री  योगेश

 ra  हजारिका  के  Tat में  9  1979 को  एक  नये  मंत्रिमण्डल  ने  कार्यभार  सम्भाल

 व्यवस्था  की  बिगड़ती  हुई  स्थिति  से  कांग्रेस
 तथा  नस  सायन  बह  झा  सकता

 का  बहुमत  समाप्त  हो  गया  । सेन  वापस  लेने  के  फलस्वरूप इस
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 आसाम  राज्य  के  सम्बन्ध  में  जारी  की  गई  उन  घोषणा  के  2  1980

 संबंध  में  सांविधिक  संकल्प
 SS ———__—_——

 राष्ट्रपति  को  अपने  दिसांक  1  1  1510

 ser

 जिसकी  प्रतियां  23

 1980  को  सभा-पटल पर  रखी  गईं
 राज्यपाल  न  के  अनुच्छेद  356 के

 अधीन  उद्घोषणा  जारी  करने की  सिफारिश  की  थी ।  उन्होंने  यह _~  सिफ बारिश की  थी  कि  राज्य

 की  विधान  सभा  को  निलम्बित  अवस्था में  रखा  जाये  ।  तदनुसार  12
 1979

 को  इस

 राज्य में  राष्ट्रपति शासन  लागू  किया  गया  ।

 इस  बात  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  कि  राज्य  में  स्थायी  सकार  वों
 यह  सम्भावना  है  कि  12  1980  तक  कोई  सरकार  बनायी  जा  सके  और  तब

 तक वर्तमान  उद्घोषणा  व्यतीत  हो  जायेगी  जब  तक  कि  संसद  के  त  सदन  इस  संकल्प का

 अनुमोदन न  कर  दें  ।
 मेरा  सभा  से  अनुरोध  है  कि  वह  आसाम  राज्य

 के  बारे  में  12  1979 को

 पति  द्वारा ज  की  गई  उद्घोषणा  का  अनुमोदन  करे  |

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा
 कि  जैसे ही  हां  सरकार बन  जायेंगी

 इस  संकल्प को  रह  किया  जायेगा ।

 सभापति  महोदय :  संकल्प  प्रस्तुत हु

 off  यह  सभा  आसाम  राज्य  के  संबंध  में  संविधान के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  राष्ट्रपति

 द्वारा
 12  1979  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  का

 अनु pret  करती  है
 1*'

 ait  समर  मुकर्जी  )  :
 मैं  इस  उद्घोषणा  का  समर्थन  करता  परन्तु

 इस  सन्दर्भ  में  मैं  आपका  ध्यान  इस  आवश्यकता  की
 ओर  आर्कषित  करना  चाहता  हूं  जिसके

 कारण  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  यह जरूरी  हो  गया  है  कि  वह  उन  मामलों  में  हस्तक्षेप  करके
 स्थिति  को  सामान्य  बनाए  जिनकी  वजह  से  आन्दोलन  हो  रहे

 हैं  और  अशान्ति  व्याप्त  है  ।  सरकार

 इन  मामलों का  सन्तोषजनक हल  भी  सुनिश्चित  करे  ॥

 मैंने  प्रधान  मन्त्री  के  समक्ष  कुछ  प्रस्ताव  रखे  थे  और  वह वहं  उन  प्रस्तावों  से  सहमत

 हो  गई  हैं  और  इस  दिशा  में  कुछ  पहल  भी  की  गई  है  पर  स्थिति  ऐसी  और  इतनी  गम्भीर  है  कि
 धीमी  गति  से  काम  होने  के  कारण  ag  प्रतिदिन  बिगड़ती  जा  रही है  ।  राष्ट्रपति  शासन  के  अधीन

 राज्यपाल  के  प्रशासन  से  स्थिति  में  सुधार  नहीं  हुआ है  ।  समय  बीतता  जा  रहा  ह ैहै  ।  यही  कारण
 है  कि  आप  इस  उद्घोषणा  की  पुष्टि  चाहते  हैं  ।  11 @ Ris |  vel  दी  सभी  स्वस्थ  लोकतन्त्री  शक्तियों

 की  एकता के  लिए  तथा  उन्हें  गतिशील  बनाने के  लिए  प्रयत्न  किए  जाएं  ताकि  वहां  चल  रहे
 विघटनकारी  आन्दोलन  का  सामना  किया  जा  सके  ।  यह  आन्दोलन  निरन्तर  बढ़  ता  जा  रहा  है

 तथा  इसकी  वजह  से  वहां  के  अल्पसंख्यक  समुदायों  के  जीवन  और  सम्पत्ति  को  नुकसान  पहुंच
 रहा है  ।  a

 आसाम  एक  सीमावर्ती राज्य  है  तथा  इसके  साथ  अन्य  सीमावर्ती  राज्य भी  जुड़ें

 हैं  ।
 ऐसी  समस्याओं

 से  ही  इस
 प्रकार

 के
 आन्दोलन  पैदा  हुए  हैं  जिनका  फायदा  अब  विघटनकारी
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 आसाम  राज्य  के  सम्बन्ध  में  की  गई  उद्घोषणा के

 में  सांविधिक  संकल्प
 aaa  न

 तत्व  उठा  रहे
 IT<-ATX  ब यह  कहा  गया है  कि इ दा  दद्  कोई  विदेशी  दर्जे  न्याय  काम  कर

 रही  हैं रही  आन्दोलन
 ने  अब  विकृत  रूप  ले  लिया  है  और  ऐसे  समय  में  सं  युक्त  असम  की  आवाज

 उठाई  गई  है  और  इससे  तेल  शोधक  कारखानों  को  कच्चा  तेल  पहुंचाने  में  विधा  डाली  गई  है
 परिणामस्वरूप  उन  क्षेत्रों  में  और  राज्यों में  जहां  असम  से  तेल  या  कच्चा  तेल  जाता  गम्भीर

 कठिनाइयां उठ  खड़ी  हुई  हैं  ।  मामले  पर  यहां  बहस  हो  चुकी  मैं  तो  केवल  पति  की
 गम्भीरता  की  ओर  संकेत कर  रहा  हूं  ।  अव  तो  नारा यह  है  कि  असम  स्वतन्त्र होना  चाहिए ।

 यह  निश्चित  रूप  से  पृथकतावादी  आन्दोलन  है है  और  जो  इस  आन्दोलन  के  मुखिया  थे  अब  अपनी
 जिम्मेदारी  से  इन्कार  कर  सकते हैं  1  परन्तु  यह  तो  अब  इस  fare  तक  पहुंच  गया  है  कि  इन
 पृथकतावादी  शक्तियों  को  दीवाने  के  लिए  प्रभावी  हस्तक्षेप  आवश्यक  है  |

 > सभी  अल्पसंख्यक  लोग  वहां  स्वयं  को  असुरक्षित  अनुभव  कर  रहे  =  |  हजारों  बेघर  at
 गए  s bed  घरों  को  जला  दिया  गया  लोगों  को  कत्ल  कर  दिया  गया  सम्पति  को  लगा  गया
 है  और  यही  सब  वहां  चल  रहां  ।  मैं  उदाहरण  नहीं दे  रहा  |  यहां  असंख्य  उदाहरण  दिए
 गए

 यह  केवल  असम  पुलिस  का  प्रश्न  नहीं  तो  सम्पूर्ण  भारत  का  प्रश्न  है
 ।

 इस  प्रश्न
 का  हल  सभी  लोगी  को  दलबन्दी  से  ऊपर  उठकर  करना है  ।  यह  भारत  की  एकता  का  प्रश्न  है

 भारत  के  नागरिकों  के  अधिकारों  का  प्रश्न है  ।  असमी  लोगों  के  दिलों  में  यह  आशंका  भी
 घर  कर  रही है

 कि  बाहर  के  लोगों  के  आने  से  वे  अल्पसंख्यक  में  रह  इस  पर  भी
 भूति  से  विचार  feat  जाना  चाहिए  और  उचित  कदम  उठाये  जाते  चाहिए  ताकि वे  '  आश्वस्त
 अनुभव  करें  कि  उनके  पृथक  अस्तित्व  पर  किसी  प्रकार  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।  मेघालय  की  भी

 समस्या  है  ।

 यह  समस्या  बड़ी  जटिल  परन्तु  जिस  तरह  से  यह  आन्दोलन  पृथकतावादियों
 के  हाथों  में  चला  गया  है  उस  पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌  मैं  यह  स्पष्ट  रूप  से  कह  सकता हूं
 कि

 इस क्षेत्र में  पूर्णतया  सक्रिय  है  यदि  इसे  रोका  नहीं  गया  और  यदि  इसकी
 प्रतिक्रिया  अन्य  राज्यों  में  भी  हुई  तो  भारत  का  विघटन  हो जाएगा ।  उत्तर  बंगाल  में

 भी
 एक

 आन्दोलन  आरम्भ  किया  गया  था  ।  लारियों  को  रोका  गया  और  उन्होंने  असम  को  भोजन  ले

 जाने  से  इन्कार  कर  fear  उस
 हालत  में  साधारण  व्यक्ति  ही  सबसे  अधिक  प्रभावित  होंगे ।

 इसीलिए  हमने  वहां  हस्तक्षेप  किया  और  उन्हें  विचार  करने  के  लिए  कहा  ताकि  ऐसा  न

 परन्तु  यदि  इस  नारे  को  कि  में  उत्पादित  तेल  केवल  असमियों  की  सम्पति है  ने  दबाया
 गया  तो  बंगाल  भी  कहेगा  कि  बंगाल  में  निकाला  गया  कोयला  केवल  पश्चिम  बंगाल की  सम्पति

 [  |  यदि  असम  तेल  नहीं  देगा  तो  पश्चिम  बंगाल  कोयला  नहीं  देगा  ।  अन्य  राज्य  भी  कहेंगे  कि

 lar
 जिने

 नहीं  देंगे  ।  इसका  अर्थ  हुआ  कि  हम  स्वयं  को  भारतीय  मानने  से  इन्कार  करते
 ape

 सोचते  हैं
 कि  हम  बंगाली  और  बिहारी  आदि  हैं  । हम  केवल  यहीं

 श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  इसका  हल  साम्यवाद है  ।

 जो  समर
 शुकों  ।

 हाम्यवात
 हीं  भावी  उपाय  है  दुका  nage  मत  alfa  ।
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 aaa Us uraser a  rraeeq 2 m Warst  नात  iia
 2  1980

 सम्बन्ध  में  सांविधिक संकल्प
 टा  ्र  11

 4,  प्राप्त  रिपोर्ट  के  अनुसार  दो  प्रकार  की  नागरिकता  रखने  का  प्रस्ताव  है  ।  भारतीय

 नागरिकता
 सदरी  eam

 ?
 देस  जर  के  पि वदन कारों

 भार  सोर
 हत चा

 े

 इसके  लिए  लोकतन्त्री  शक्तियों  को  संगठित  होना  पड़गा  ।  पर  इसके  तंत्र  कहां
 हें  मेशर

 मही

 यह  राज्यपाल  द्वारा  नहीं  किया  जा  सकता  t

 यह  रिपोर्ट  मिली  है  कि  सम्पूर्ण  प्रशासन  इस  आन्दोलन  का  एक  आवश्यक क  ie  ह
 अधिकारियों  की  ऐसोसिएशन  ने  एक  संकल्प  पारित  किया  जिसके  अनुसार  वे  तब  तक  सरकार

 स ेसहयोग  नहीं  करेंगे  जब  तक  विदेशियों  को  सूची  से  नहीं  हटाया  जाता  है  ।  सरकारी  कर्मचारी

 का  एक  वर्ग  भी  इस  आन्दोलन में  भाग  ले  रहा  |  अतः  उन्हें  भी  पाठ  पढ़ाया  जाना  चाहिए ।

 इसके  लिए  संयुक्त  प्रयास  करने  की  आवश्यकता है  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  आवश्यक है  कि

 गम्भीर  रूप  से  प्रयास  करे  और  स्थिति  की  गम्भी  रता  की  उपेक्षा  न  करे  ।

 विदेशियों  की  परिभाषा  का  जहां  तक  संबंध  है  एक  विवादास्पद  विषय  है ।  भारत

 सरकार  ने  कुछ  नहीं  बताया  है  कि  विदेशी  की  परिभाषा  कैसे  की  जानी  है  ।  अतः  प्रधान  मन्त्री

 द्वारा  बुलाई
 गई

 बैठक  में  मैंने  यह  प्रस्ताव  रखा  था
 कि  यह  भारतीय  संविधान के  अनुरूप  होनी

 चाहिए  ।  समय  का  सवाल
 भी  है  ।

 मुजिबुर  रहमान  से
 इस

 संबंध  में  पहले
 भी

 समझौते  किए  गए
 जिनका  प्रधान  मन्त्री  ने  भी  उल्लेख  किया  परन्तु  विदेशी की  परिभाषा के  संबंध में  मतैक्य

 होना  चाहिए  ।

 ag
 सच  है

 कि
 यदि  बाहरी  लोग  आते  रहेंगे  तो  इससे  न  केवल  असम  के  लिए  खतरा

 उत्पन्न हो  एगा  अपितु  त्रिपुरा  और  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  भी  खतरा  हो  जाएगा  ।  सीमा

 को  बन्द  करना  एक
 महत्वपूर्ण  पहलू  है  ताकि  बंगला  देश  या  बाहर  से  होने  वाली  घुसपैठ  रोकी

 सके  ।  परन्तु जो  लोग  वहां  वर्षों  से  रह  रहे  हैं  उनको  निकाला जा  र  है  ।  उनके  गांवों  को
 जलाया जा  रहा  उन्हें  जान  से  मारा  जा  रहा  है  ।  इसी  प्रकार  के  दंगे  हमत  पहले  भी  देते  हैं

 और  अब  भी  हो  रहे  हैं  ।

 जो  व्यक्ति  इंजीनियरों  के  रूप  में  वहाँ वहाँ गए  हैं  तथा जो  अन्य  कार्य कर

 रह ेहैं  और  वर्षों  से  वहां  रह  रहे  हैं  उन्हें  भी  निशाना  बनाया  जा  रहा  है  ।  SM mare  में  न  केवल

 श्री  मोइत्रा  तथा  कुछ  अन्य  व्यक्तियों  को  मारा  गया  है
 अपितु  मुझे  रंजन  चक्रवर्ती  के  मारे  जाने  के

 मामले  की  जानकारी  मिली  है  वह  एम०  बी ०  ato  एस०  थे  और  गोहाटी  मेडीकल  कालिज में

 एम० ड
 गी  ०

 कर  रहे  थे  ।  बाहर  के  गंगा
 के  लोग  चौथी  मंजिल  पर  उनके  मकान  में  घुस  गए  और

 ba
 को  उसे  जान  से  मार  वे  एक  योग्य  युवा  डाक्टर थें  ।  उनका  परिवार  असहाय  हो

 गया है  ।  उनके  पिता  ने  एक  पत्र  लिखा  उसकी  प्रति  मेरे  पास  मैं  इसे  प्रधान  मंत्री को

 भेजू  गा  इस  भयावह  कत्ल  के  लिए  किसी  को  नहीं  पकड़ा  गया
 ।

 स्थिति
 इतनी

 गम्भीर है  कि  इस  मामले  में  प्रभावी  हस्तक्षेप  आवश्यक  a  गयाहै

 इसके  साथ-साथ  विदेशी  कौ  नने  के  विषय  में  भी  एक  सूत्र  तैयार  किया  जाए  एक
 = कग  रखा है  यह  सुझाव  उन्होंने  तब  दिया
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 के  सम्बन्ध  में  सांविधिक  संकल्प ह
 i

 a  mre  मिले  थे  ।
 उन्होंने

 सुझाव  कि  एक  आयेग  का  गठन  किया  जाए

 जिसके  गठन  में  सभी  पक्षों  से  पराग  जाए  और  जो  यह  निर्धारित  करे  कि  किसे

 1 माना  जाए  ।

 प्रकार  केवल  मतदामा  सुची  को  संशोधित  करने  का  प्रश्न  नहीं  अपितु  अल्पसंख्यकों

 था  सामना  में  सुरक्षा  की  भावना  बहाल  करने  का  प्रश्न  है  ।  वे  पुर्णतया  आश्वस्त  हों  कि

 उनके  अस्तित्व  की  रक्षा  की  जाएगी  ।  मुख्यतया  इसके  पीछे  अधिक  कारण  और  कुछ  स्वार्थी

 ।
 यह  सीमावर्ती

 क्षेत्र  है  ।  जहाँ  पहले तत्व  तथा  विघटनकारी  शक्तियां  भी  इसके  पीछे हैं  ते  भी
 संवेदनशील  क्षेत्र आत्म  निर्णयਂ  तथा  अन्य  बातों  के  संबंध  में  नार  उठाए  गए  हैं  ।  यह  बहुत  ही

 है ।  प्रभावी कदम  उठाने  के  प्रश्न  पर  देर  नहीं  की  जा  सकती  ।  यही  कारण  है  कि  मैं  आ

 कर  रहा  हं  कि  यदि  लोकप्रिय  सरकार  का  गठन  किया  जा  सकता  तो  उसके  लिए  प्रयत्न  किया

 जाना  चाहिए  तथा  उस  सरकार  को  प्रथकतावादी  आन्दोलन  का  सामना  करने  की  जिम्मेवारी

 बनी  चाहिये  तथा  वह  सरकार  उन  लोगों  से  भी  निपटेगी  जो  इस  आन्दोलन  को  विघटन करारी

 तरीके  में  बदलने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 उसका  कार्य  न  केवल  प्रशासन  को  गति  प्रदान  करना  होगा  बल्कि  लोगों  में

 जनतान्त्रिक  जागरूकता  और  एकता  की  भावना  लाना  और  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  करनी

 होगी  जिसमें  अल्पसंख्यक  स्वंय  को  सुरक्षित  अनुभव  करें  अन्यथा  उन्हे  अपनी

 जीविकोपार्जन  नहीं  करने  दिया  जाएगा  वे  अपने  कार्यों  पर  नहीं  लौट  सकते
 सभी  प्रकार  के  प्रमाण-पत्र  स्वीकार  नहीं  किए  जा  रहे  हैं  ।  वहाँ  अधिकांश  लोग  गरीब  है  और वे
 साधनविहीन  हैं  तथा  न  ही  उनके  पास  नागरिकता  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करने  के  लिए  संगठन  है
 इसलिए  उन्हें  बाहर  न  निकाला  के  नागरिकता  प्रमाण-पत्र  प्रस्तुत  नहीं  कर  सकते  |  उनका
 प्रश्न  भी  हमें  याद  रखना  होगा  क्योंकि  वे  जनता  का  अधिक  गरीब  वर्ग  वहाँ  पर  ऐसे
 हजारों  लोग  वे  बंगाली  और  नेपाली  तथा  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  से  आए  हैं  वे

 सभी  स्वयं  को  असुरक्षित  अनुभव  कर  रहे  हैं  ।  यही  कारण  है  यह  प्रश्न  इतना  ed  बन  गया
 > g  ।  यदि  सरकार  इस  संबंध  में  कार्यवाही  करती  ह  तो  हम  पूरा  समर्थन  देंगे  ।  परन्तु  इसमें  देर
 नहीं  होनी  चाहिए  ।

 अन्त में  मैं  यह ह  कहती हूं  कि  सरकार  सभी  स्वस्थ  शक्तियों  से  अपील  करे  कि  ये  अपने
 कार  का  प्रयोग  करे  तथा  जनता  को  प्रभावित  करें  ताकि वे  इन  विघटनकारी  शक्तियों  के  बहकावे
 में  न  आएं  और  उनमें  एकता  और  एकनिष्ठता  की  भावना  पैदा  हो ।

 २९  ड  शब्दों  के  साथ  मैं  प्रस्ताव  का  समर्थन  करती  हूं  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  सभापति  मैं  भी  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन

 करती  हूं  '  इसके  अतिरिक्त  और  कोई  विकल्प  भी  नहीं  है  ।  सामान्य  हम  राष्ट्रपति शासन  के

 विरुद्ध हैं  ।  परन्तु  यहां
 की  स्थिति  अपवादपूर्ण

 है  ।  मैं  उन  सभी  बाती  at  नहीं  दोहराऊंगा  जो

 हमारे  सम्माननीय  सहयोगी
 श्री  मुखर्जी  ने  कही  हैं  ।
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 आसाम  के  सम्बन्ध
 में

 जारी  की
 गई

 उद्घोषणा  के
 2  फरवरी  19४0

 सम्बन्ध में  सांविधिक
 कप  a

 मैं  इस  बात  की  ओर  मी  ध्यान  दिलाना  चाहती  ह्  कि  राज्यपाल पल  दकन  द

 आसाम की  पति  में  कदापि  सुधार  नहीं  ।  मुझे  इस  बात  का  बड़ा  खेद  है  कि  यह  संकल्प

 संसद के  सत्र  की  समाप्ति  पर  लाया  गया  है  ।  मैं  अपनी  भावनाएं  व्यक्त  किये  बिना  नहीं  रह

 सकती कि  आसाम के  संकट  की  गहराई  को
 शेष  देश  समझ  नहीं  सका  है  और  इसकी  ओर  उचित

 ध्यान  नहीं  दिया  जा  सका है
 ।  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  और  विशेषकर  प्रध  मन्त्री से

 अपील  करती हूं  कि  अब  संसद  का  अधिवेशन  समाप्त  हो  रहा  है  वह  इसकी  ओर  तेजी  से  ध्यान
 ।  वरना  हमारे  भारत  का  अस्तित्व  ही  खतरे  में  पड़  जायेगा  । दें  ।  यह  बड़ा  ही  गम्भीर प्रश्न

 क्या  आप  किसी  ऐसी  स्थिति  की  कल्पना  कर  सकते  है  जिसमें  लोगों  पर  अपने  é
 दी

 घर
 जलाने  के  आरोप  लगाये जा  रहे  हों  और  उनके  विरुद्ध  मुकदमें  आरम्भ  किये जा  रहे  ret

 ara  आसाम  में  हो  रही  है  ।  8  हजार  घर  जला  दिये  गये  हैं  और  ऐसे  अनेक  मामले  हैं  जिनमें

 जिनके  घर  जला  दिये  गये  हैं  उन्हीं  पर  आरोप  लगाया  गया  है  कि  उन्होंने  स्वयं  ही  अपने घर

 जला  लिये
 = ट  |  मुझे  अनेक  मामलों  का  पता  है  किन्तु  उनका  यहां  जिक्र  नहीं  करना  चाहती

 क्योंकि  मुझे  '  मालूम  उन्हें  पुनः  सताया  जायेगा  ।  मुझे  यह  कहते  हुए खेद  हो  रहा है
 है  ।  किन्तु

 राज्यपाल  शासन  जैसी  सामान्य  स्थिति  के  अन्तर्गत  भी  यही  हो  रहा  है  ।  यदि  वकील  लोग  उनकी

 जमानत  के  लिये  न्यायालय  में  जाते  हैं  तो  उन्हें  घेर  लिया  जाता  है  और  उन्हें  चोट  पहुंचाने की

 धमकी  दी  जाती है  ।  जमानत  पर  रिहाई  भी  नहीं  मांगी  जा  उन्हें  प्रायः  जमानत

 भी  नहीं  मिल  सकती  ।  जो  व्यक्ति  पंगु  हैं  उनपर  हत्या  का  आरोप  लगाया  जा  रहा  है  ये  लोग

 तो  हत्या  कर  ही  नहीं  क्योंकि  उनका  शरीर  ही  उसकी  अनुमति  नहीं
 देता

 fies तू  उन  पर

 हत्या  के  आरोप  इसलिये  लगाये  जा
 रहे

 हैं  क्योंकि  वह  भाषाई  अल्पसंख्यक हैं
 |  उन ए  गर  हत्या

 का  आरोप  लगाया जा  रहा  है  और  उनके  विरुद्ध  मामले  चलाये  जा  रहे  हैं  ।
 उनकों  रक्षा  नदो

 च्ध्ज वाला  कोई  नहीं है
 ।  मुझे  यह  कहने में  दुःख  होता  है  कि  राज्यपाल  के  शासन  के  दौरान  भी  इस

 राज्य  के  अधिकांश  क्षेत्र  में  प्रशासन  बिल्कुल  पक्षपातपूर्ण  है  उन  उच्च  अधिकारियों  जो  न
 > असमी  bed  और  न

 ही  बंगाली  अथवा  जो  किसी  दूसरी  राष्ट्रीयता  अथवा  स्थान  के  नह थीं  है  और

 जिनमें  अल्पसंख्यकों का  विश्वास  था  राज्यपाल  शासन  के  दौरान  स्थानान्तरण  कर  feat  गया

 उदाहरण के  तौर  पर
 कामरूप

 के  श्री  श्री  वास्तव तथा  जी श्री

 एस  गिल  न  तो  बंगाली  थे  और  न  ही  असामी  ।  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  किया  जा  सकता  था

 किन्तु  राज्यपाल  शासन  के  दौरान  उन्हें  सख्ती  करने  वाले  अधिकारी  समझा  गया  और  आत्
 क

 पैदा

 करने  के  लिये  उनका  स्थानान्तरण कर  दिया  गया  ।  न  केवल  हजारों  व्यक्ति  बेघर  हो  गर ये

 14 हजार  से  अधिक  लोग  बेघर  हो  गये  हैं
 500

 से  अधिक
 व्यक्ति

 मारे  गये  और  महिलाओं  के

 साथ  बलात्कार  feat  गया  ।
 इस  प्रकार  कीं  घटनाएं  वहां  हो  रही  इन  गम्भीर  घटनाओं के

 बारे  में  पता  लगाया  जा  सकता  सुना  जा
 सकता

 है  ।  किन्तु  आंतक  के  भरे  वातावरण  और
 गई  > ba  | पे-छोटी  घटनाए  ओं  के  कारण  बिल्कुल  क्षा पूर्ण  fez rtf  a  बन  ।  इसलिये मैं  यह  अनुभव

 करती  हूँ  कि  यदि  आसाम
 की  ओर

 पूरा  ध्यान  नहीं  दिया  हो  सकता  है  ऐसा  चुनावों  के
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 आसाम  राज्य  के  सम्बन्ध  में  जारी  की  गई  sears  ऋ 13  1901

 wearer  में
 सांविधिक  य  कल्प

 कारण  हुआ  है  ।  अथवा
 जल्दी

 द  कें  स  -  ब  कारण  किन्तु  भव  संसद  का

 सत्र  भी  समाप्त  हो  रहा  है  लोगो ं= क्रो-अधिकारियों  को-न  केवल  दल  के  नेता  ft  को  बल्कि  सरकारी

 नेताओं  विशेषकर  प्रधान  मन्त्री  को  वहां  शीघ्र  ही  जाना  चाहिये

 अब  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करने से  पहले  शराबियों  के  बारे  में  एक  दो  वात  ओर

 कहना  चाहती
 हूं  ।  शरणार्थी  लोग  बड़ी  ही  खराब  स्थिति  में  रह  रहे  = @)  को  शिविरों  में

 रहने के  लिये  बाध्य  होना  पड़ा है  ।  मेरी  राय  में  राहत  शिविर  कहने  मात्र  को  ही

 महोदय  पीठासीन

 करे  सिर  ढकने  के  faa  केले  के  पत्तों  की  छतें  बना दी  गई  हैं  और  उन्हें  शिविर  कहा
 = जा  रहा  2  और  ऐसी  व्यवस्था  की  तब  गई  है  जबकि  सर्दी  का  मौसम  चल  रहा

 nina
 वायु  के  अनुसार  वहां  बड़ी  कड़ी  सर्दी  पड़ती  है  ।

 दी  जा  रही है ऐसे  भी  आरोप  हैं  कि  जो  भी  नाम  मात्र  की  राहत  उन्हें  ,  बहू  उन  तक

 पहुंच  नहीं  पा  रही है  ।  इस  सम्बन्ध  में  प्रबन्ध  की  जिम्मेदारी  किसकी  है  ?  चितर  ण  को  > i > oad a qe rit
 किसकी  है  ?  यहाँ  भी  वही  अधिकारी  जिनमें  से  अधिकांश  अधिकारी  षडयन्त्र कर  रहे  हैं  ।  महोदय
 वहां  सबसे  पहले  स्थिति  को  सामान्य  बनाने  का  प्रयत्न  होना  चाहिये  और  स्थिति  को सामान्य
 बनाने

 के
 लिये  सभी  जानते  हैं  कि  विदेशियों  के  प्रश्न  को  पहले  सुलझाना  होगा  ।  विदेशियों  के  प्रश्न

 पर  हमा
 अर्थात्‌  आसाम  में  भारतीय  साम्यवादी  दल  ने  कुछ  सुझाव  दिये  हैं  जिन्हें  मैं  सदन  के

 विचारार्थ  प्रस्तुत  कर  रही  हूं  .

 (1) शश
 न्द्रीय  सरकार को  यथा-सम्भव  कम  से  समय  में  संविधान के  संगत  उपबन्धों

 और  नागरिकता  अधिनियम  के  अनुसार  विदेशी  नागरिकों  के  प्रश्न  का  समाघान
 करना  चाहिये  ऐसा  करते  समय  नेहरू-लियाकत  समझौता  1950  था

 बंगला  1972  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिये

 (2)  नागरिकों  का  एक  राष्ट्रीय  रजिस्टर  तैयार  किया  जाना  ।
 =

 (3)  सभी भारतीय  वयस्कों  के  लिये  पहचान  पत्र  जारी  करना  |

 (4)
 सद वो दानों

 की  संशोधित  सूचियां  तैयार  जिनमें  से  सभी  विदेशी  नागरिकों

 का  नाम  काटा  जाये  और  नागरिकता  के  पात्र  सभी  भारतीय  का
 शान  कम शामिल  हो  ।

 (5)  उपरोक्त  (2)  )  और  (4)  में  वाणी  बातों  का  कार्यालय  म  करने  के  लिये

 rear:  स ः  अथवा  वाले-स्तर  पर  ata
 वैश्विक  नीतियों  का  जिनमें

 सरकारी  अधिकारी  था  जन  परि  नि

 बोल  पतों  ह  के  कक  निन  सात  बडी  gel  tate  अमद  निचले  स्तर  पर
 ही  जनता

 ag  जान  सकेगी  कि  वास्तव  में  विदेशी  कौन  है  और  भारतीय  नागरिक  कौन  हैं ।  इन
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 आसाम  राज्य  के  सम्बन्ध  में  की  गई  उद्घोषणा के  2  1980

 सम्बन्ध
 में

 सांविधिक  संकल्प

 Saas

 थी  शिवरों  में  वास्तव  में  हजारों  व्यक्ति  ऐसे हैं  जो  असमी  भाषा  बोलते
 हैं

 ।  फिर  भी  वह

 इन  कपों  में  स्थानीय  पर  इनकी  नागरिकता के  बारे  में  जनता  के  प्रतिनिधि ही  पता
 लगा सकते  हैं

 ।
 इसके  इलावा  उनकी  नागरिकता  का

 पता  लगाने  का  कोई  तरीका  नहीं
 क्योंकि  इतने  वषों  के  बाद  भी  नागरिकता  सम्बन्धी  प्रमाणपत्र  कौन  संभाल  कर  रखता है  ?

 सभी  ऐसा  नहीं  करते  हैं  ।  किन्तु  स्थानीय  लोग  जानते  होंगे  कि  वास्तविकता  क्या है  ।  आसाम  में

 स्थिति  को  सामान्य  बनाने  के  लिये  जोर  शोर  से  अभियान  आरम्भ  किया  जाना  चाहिये  ।  मेरा

 यह विचार  है  कि  समुचे  देश  भर  से  अच्छे  व्यक्तियों  को  आसाम  भेजा  जाना  यदि

 महात्मा  धी  बलियाघाट  जा  सकते  थे  तथा  दंगे  समाप्त  करवाने  के  लिये  वहां  कैंप  लगा  सकते

 थ ेतो  आसाम  में  स्थिति  को  सही  करने  के  लिये  समुचे  देश  की  चेतना को  क्यों  नहीं  जगाया  जा

 सकता  ?
 वहां  उन्हें  सद्भावना  यात्राओं  पर  जाना  चाहिये  ।  मैं  चाहती  हूं  कि  ऐसा  तो  मेरे  विचार

 से  अब  ऐसा  नहीं  हो  रहा  है  ।

 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  असमी  भाषाई  लोगों का  यह  डर  भी  सही  है  कि

 किसी  दिन  वहां  विदेशी  नागरिकों  की  संख्या  उनसे  अधिक  हो  जायेगी  ।  बंगाल  के  लोग
 इस  प्रकार

 की  कोई  स्थिति  नहीं  चाहते  ।  हम  यह  चाहते  हैं  कि  विदेशियों  का  पता  लगा  कर  उन्हें  वापस

 भेजा  ये  ।  हम  यह  भी  चाहते  हैं  कि  जो  वास्तव में  विदेशी  नागरिक  नहीं  हैं  उन्हें  परेशान  नहीं
 किया  जाना  चाहिये  ।  इस  समस्या  का  समाधान  करते  समय  इन  दोनों  बातों  का  ध्यान  रखा

 जाना  चाहिये  ।  महोदय  मैं  आपके  माध्यम  से  न  केवल  सरकार  से  बल्कि  समूचे  सदन

 से  पुनः  अपील  करती  हूं  कि  इस  मामले  को  शीघ्र  ही  सुलझाया  जाये  ।

 श्री  सन्तोष  मोहन  देव  सभापति  मैं  आसाम  में  राष्ट्रपति  शासन  करने

 सम्बन्धी  घोषणा  का  पूर्ण  समर्थन  करता  हूं  ।  मैं  आसाम  में  सिलचर  से  चना  गया  एक  भाषाई

 संख्यक  हूं  ।  आसाम  के  शेष
 12

 निर्वाचन  क्षेत्रों  में  चुनाव  नहीं  हो  सके  ।  असमी  होने
 त ेमुझे

 आसाम  में  आसामी  जनता  की  आवाज  उठानी  चाहियें  ।  वहां  की  वर्तमान  स्थिति  तथा  वहां की
 जनता  की  आकांक्षाओं  के  बारे  में  विपक्षी  सदस्यों  ने  अनेक  बातों  का  उल्लेख किया  है  होंने जो  भी
 कहा हैं  ,  मैं  उनसे  सहमत  हूं  ।  उन्होंने  समस्या  को  स्पष्ट  किया  है  और  समाधान  भी

 सुझाया  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में
 कोई  दो

 रें  नहीं
 है  ।  इस  सदन  के  सभी  सदस्य  इस  बात से  सहमत  होंगे  कि

 केन्द्र  को  हस्तक्षेप  करना  चाहिये  और  समस्या  का  समाधान  करन ेके  लिए  सभी  राजनीतिक  दलों

 गे  जाना  चाहिए  ।  आसाम  में  जो  पृथकतावादी  आन्दोलन  धीरे-धीरे  सशक्त  होता जा

 रहा  भारत  माता  को  बचाने  के  लिए  उसे  रोका  जाना  चाहिए  ।

 थ  किन्तु  आसाम  की  जनता  इस  आन्दोलन  में  भाग  ले  रही  यहां  तक  कि  सरकारी

 कर्मचारी  भी  इसमें भाग  ले  रहे  हैं
 ।

 उन्होंने  समितियों  का  गठन  किया  यहां  तक  कि  डाक्टरों

 ने मी संक
 eee

 नहीं  करेंगे  ।  सरकारी

 ी  अद्ध  सर सरकारी  अधिकारी  आदि  इस  आनद  केस
 तरह से  भाग ले  रहे  इसे

 ——— eee eee eee नया  maa,  ज  fe
 कहा  इ  कि  airs  adios

 en  कमन

 देख  कर  भी  अनुमान लगाया
 जा  आन्दोलन नहीं  है  ।

 ्
 140



 13  1901  )  आसान  राज्य  के  सम्बन्ध  में  जारी  की  गई  उदघोषणा

 म्वन्ध  सांविधिक  संकल्प
 ee

 आम  तौर  पर  आस  को  जनता  भी  यह  महसुस  करती  है  fe  एक  समय  wa  arent

 में  विदेशी उनसे
 अधिक  होंगे  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  सुगमता से  उपलब्ध  आंक्रड़े  देखने से  पता

 चलेगा कि  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  भारतीय  तेल  जीवन  बीमा  निगम  तथा
 बैंकों  में  किसने  लोग  लगे  हैं  ।  इसकी  तुलना  में  उन  स्थानीय  लोगों  की  संख्या  जिनको
 रोजगार  मिला  हुआ  है  ।  आसाम  में  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  aga  कम  मिला  मैं  यह
 स्वीकार  करता F  कि  वह  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  प्रतियोगिता  में  सफल  नहीं  हो  सकते  aa
 समय आ  गया  है है  जबकि  केन्द्रीय  सरकार  को  समस्या  का  समाधान  करना  चाहिये  ।  मसाम  में
 रोजगार  समस्या  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  और  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ऐसा  सांविधि  क

 धान  किया  जायें  कि  आसाम  में  सभी  संगठनों  में  स्थानीय  जनता  को  रोजगार  प्राप्त  हो  आसाम
 म  3  faa  और  औद्योगिक  विकास  की  स्थिति  भी  बड़ी  खराब  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  चाहे  वह
 कोई  भी  हो  आसाम  की  निरन्तर  उपेक्षा  की  है

 यदि  एक  परियोजना आरम्भ  की  जाती है  तो  उसे  पुरा  करने में  बड़ा  समय  ल
 लगता  है SQIGS रण  के  तौर  पर  पेपर  मिल  को  ही  लीजिये  ।  इसे  चार  वं  लगे

 हैं  ।  पहाड़ी  क्षेत्र  में

 तिनसुखिया  तक  बड़ी रेलवे  लाइन  की  मांग  की  थी  ।  वर्षों  से  हम  संसद  में  इसकी  माँग  करते  आ

 किन्तु  इसके  लिये  आश्वासन  तक  भी  नहीं  दिया  गया  है  ।  अब  उसके  लिये  '  किसी
 दल  को  दोष  देना  व्यर्थ  हमें

 तो  अब  वर्षों  से
 कष्ट  रही  आसामी  जनता  की

 समस्याओं  पर  ध्यान  देना है  |
 वहां  के  युवा

 at  को  20
 वर्ष  पहले  वाला  युवा  वर्ग  नहीं  समझा

 ।  उन्होंने  भारत  का  भ्रमण  किया है  और  देखा है है  कि  भारत  के  क  ort
 क  समझा केतनी

 प्रगत  हुई  यदि  वह  भारत  के  अन्य  भागों  में  हुई  प्रगति  की  आसाम  में  हुई  प्रगति र से
 तुलना हि न  at  उन्हें  निराशा  का  अनुभव  होता  है  ।

 उन्हें  अपने  लिये  कहीं  कुछ  नजर  नहीं  आता  है  ।  मैं  इस  सम्मानित  सदन  से  अनुरोध
 ता  हूं  कि  चाहे  आप  किसी  आयोग  का  गठन  करें  अथवा  कोई  शिष्टमण्डल  आप  आसाम

 जगार  की  स्थिति  तथा  वहां  के  आर्थिक  और  औद्योगिक  विकास  की  ओर  अवश्य  ६८९
 धान

 दे
 छ  विपक्षी  सदस्यों  ने  वहां  सरकार  के  गठन  की  बात  कही  वहां  लोकप्रिय  सरकार  गठन

 BS | frat  जाना  जादे  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  सम्बन्ध में  बड़ी  ही
 सकता  क्योंकि  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  को  लोक  सभा  के  माननीय  सदस्यों  में  परिचालित

 पा  जा  चुका है  |  उससे  हमें  एक  बात  का  पता  चला  है  कि  अतीत  में  राज्यपाल ने  17  विधायकों
 ता  को  सरकार  बनाने की  अनुमति  दी  थी  ।  परन्तु  आरम्भ  में  श्री  हजारिका  आसाम  में

 वर्तमान  आन्दोलन  पर  काबू  पाने  में  विफल  रहे
 ।

 उन्होंने  प्रेस  में  वक्तव्य दिया  है  कि  ज़ालिम में
 देशी हैं । उ हैं  ।  उ 16  लाख  f  उन्होंने  मात्र  वक्तव्य  ही  दिया  परन्तु  वह  नहीं  जानते  थे  कि  इस  समस्या

 को  कैसे  निपटाया  जाये  ।  परिणामस्वरूप  उनके  मन्त्रिमण्डल  के  7  मन्त्रियों  a  याग-पत्र  दे  दिया

 तथा  राष्ट्रपति शास
 ला  Ist

 ल  feet  क  we
 eer

 te  (x)  गेट  endo  at  समर्थन  दिया  ।  परन्तु
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 सम्बन्ध में  सांविधिक  संकल
 ट

 ण  उन्हों
 कानून  और  व्यक्त  प्था की  स्थिति के  कार  t's  अपना  समर्थन  लिया  ।  हमने  यह  भी
 देखा कि  क्या  श्री  गोली  बोगोटा  जनता  और  कांग्रेस  के  समय  ra  सरकार  बना  सकते हैं

 अथवा  नहीं  ।  यदि  बना  पाते  हैं  तो  अच्छी  बात  है  ।

 थायी  सरकार परन्तु  सरकार  को  इस  बात  पर  भी  अवश्य  ध्यान  देना  चाहिए  fe  क्या

 बन  सकती  है  ।  यदि  खिचड़ी  सरकार  बनती  है  तो  यह  लोगों  के  लिए  कष्टदायक  होगा

 जैसाकि  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  इस  आन्दोलन  में  लगभग  सभी  सरकारी

 अधिकारियों  ने  भाग  लिया  है  ।  जब  वे  इस  आन्दोलन  को  समर्थन  देते  हैं  तो  इसका कारण  यह  है

 कि  वे  उसके  सामान्य  उद्देश्य  का  समर्थन  करते  हैं  ।  इस  पर  अवश्य  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 आसाम  के  लोगों  के  मनोभावों  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  यद्यपि  मैं  आसाम  के  भाषाई

 मत  ग्रुप  से  हूं  तथापि  हम  ही  अधिक  शिकार  बने  हैं  ।  वहां  के  लोगों  को  अपने  अपनी

 भूमि  तथा  अपनी  जान  से
 भी

 हाथ  धोना
 पड़ा

 है
 ।  पिछले दो  दशकों  से  आसाम  ¢

 भाषाई  दंगे

 चाम  चाह  हो
 गई  Slide  ि श तकककफागए  करता  हूँ  शिक

 सका  अप
 इसी

 स्थिति

 पदा हो  गई गई  है  कि  केन्द्र  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  हस्तक्षेप  करे  ताकि  वहां  पर  र  स्थायी  रूप

 े  करि  ree  हो

 यवाद

 श्री  श्रटल  बिहारी  वाजपेयी  दिल्‍ली  अध्यक्ष  महोदय  आज
 a  यह  सदन  असम

 ,  तब  कछार  को  छोड़कर ऐ की  विषम  परिस्थिति  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहा  है  असम  के  निर्वाचित

 प्रतिनिधि  इस  सदन  में  नहीं है  |  12  सीटें  खाली
 पड़ी

 देश  का  एक  महत्पूर्ण  जो  सीमा

 अवस्थित  साम  रिक  nite  से  हमारे  लिये  बड़े  महत ca  >
 सका इस  सदन में

 निमित्त  हों
 है  |

 a  +
 क  अभी  हमारे  मित्र  ने  कहा  कि  असम  की  जनता के  मन  में  यह यह  भावना  घर

 कर  गई  है  कि

 कदम उस  क्षेत्र ag  दिल्‍ली  में  उसकी  उपेक्षा  होती है  ।  जितना  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  sr  तेजी से

 के  आर्थिक  विकाश  के  लिए  नहीं  उठाये  परिणाम  यह  है  कि  असम के  लोग  अपने  को
 शोषित  और  शापित  समझते  हैं  ।  ् श

 ga ofan ane F y ¥ aor a ara  दागे
 nee

 देग
 राड  उसे  ara  TAIT

 कह  सकते  हैं
 ,  संख्या  का  असुर

 ।
 सारे  देश  में  आवादी  बढ़ती  है  24  फीस  दी  की  रफतार  मगर

 असम  में  आबादी  बढ़ती  34.  फीसदी की  रफतार  से  ।  1971  में  ही  असम  की  जनसंख्या

 में
 26

 लाख
 की  वृद्धि  जिस  वृद्धि को  प्राकृतिक या  स्वाभाविक  नहीं  कहा  जा  सकता

 या  की  गंभीरता को  चीफ  इलैक्शन  कमिशनर श्री  शकधर ने सेमर  भी  स्वीकार किया  था

 ऊटकमंड
 में  इलेक्टोरल

 अफिसस
 का  जो

 1978
 में

 सम्मेलन
 हुआ  उसमें

 ins  पकता
 ने  जो  कुछ

 -
 कहा  था  उसे

 मैं
 उद्धरण  दे  ता

 लोगों  का  उस  क्षेत्र  चेचक  करना  एक आम  हो  गयी  है  ।  मैं  समझता

 142



 13  1901  आसाम  राज्य  के  सम्बन्ध  में  जारी  की  गई  उद्घोषणा के

 लि
 में  सांविधिक  संकल्प

 हूं  कि  यह  अनुमान  गलत  नहीं  है  fa  दो  चनगयगानालों  के  ara वन्य  था  q  Leg. दे  34:95 क

 stone
 ह  है  और

 जनगणना  में  1961  की  तुलना  में  100  प्रतिशत  से  भी  आध  a 1991  में  होने  वाली
 जायेगी ।  दूसरे  शब्दो में  ऐसी  स्थिति आ  सकती  है  जब  कि  द  के  इ  क

 तिशतता  काफी  हो  जायेगी  ।  यह  हो  सकता है  कि  वे  राज्य  की  कुछ  जन  की  तुलना में

 मत  में  न

 असम  का  संकट  उसके  व्यक्तित्व  को  बचाने  का

 संकट  है
 ।  असम  की  भाषा  प्रकृति

 न्  असम  संस्कृति-सम्पत  है  ,  प्राकृतिक  साधनो ंसे  भरपुर  मगर  असम वासियों  को  यह

 डर  है  कि  वह  अपने  ही  भद  थे  center  um  बद  जायेंगे  ।  इस  भय  को  निकालना  बहुत  जरूरी
 पछले  4,5  महीने  से  असम  में  जो  आन्दोलन  चल  रहा  वह  किसी  राजनीतिक  दल ga  संचालित
 नहीं  ठा  वह  जनता  का  आन्दोलन  है  ।  वह  किसी  भाषा-भाषी  वर्ग  के  खिलाफ  भी
 a
 नहीं  है  कि  कसी  विशेष  धर्म  या  मजहब  को  मानने  वालों  के  विरुद्ध  भी  नहीं  उसके  मूल  में  एक
 ही  प्रेरणा  है  कि  असम  असमिया  भाषा  बोलने  वालों  का  प्रदेश  किस  प्रकार  रहेगा  ?

 इस  आन्दोलन  के  दौरान  कुछ  ऐसी  घटनाएं  हुई  जिन  पर  केन्द्रीय  सरकार  को  ध्यान

 देना  चहिये  ।  असम  में  राष्ट्रपति  राज्य  विधान-सभा  दुखित  अवस्था  में  केन्द्र की  देखरेख

 मे  शासन  चल  रहा  है  ।  अभी  दुलियाजान  में  गोली-कांड  हुआ  उसकी  आन्तरिक  जांच

 जरूरी  |  सरकारी  gat  के  अनुसार  5  व्यक्ति  लेकिन  असम  में  अफवाहें
 उड़  रही  मुझे  भी  असम  में  जाने  का  मौका  मिला  था  और  उन  अफवाहों  से  लोग

 अमित हो  रहे  गुमराह  हो  रहे  हैं  ।  कितने  लोग  मरे  यह  निश्चित  करना  असम्भव  नहीं

 होना  चाहिये  ।  क्या  गोली  चलाना  आवश्यक  जितने  वल  का  प्रयोग  किया  क्या  उतना

 नर  काम  में  लाये  बिना  भी  परिस्थिति
 फर

 नहीं  पाया जा  सकता  था  ?  दमों  का
 दतर

 जरूरी
 है  ।

 सरकार का  कहना  है  कि  पांच  लोग  मरे  मगर  वहां के  लोगों का  कहना  है  कि  संख्या

 बहुत  ज्या  दा  71  लोग  लापता हैं  ।  अगर  आप  असम के  समाचारपत्रों  को  तो  उनसे तो

 बड़ी  भयावह  तस्वीर  हमारे  सामने  आती है  ।  मेरी  मांग है  कि  दुलि या जान के  गोलियां  डिकी

 अदालती  जांच  होनी  चाहिएं  ।  केन्द्र  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  कदम  उठाना  चाहिए
 ।

 उत्तर  कामरूप  में  व्यापक  पैमाने  पर  हिंसात्मक  घटनायें  हुई  लोग  मरे  हैं  और  हजारों

 लोग  शिविरों  में  पड़े  हैं  वहां  स्थिति  पर  काबू  पाने  के  लिए  फौज  को  बुलाया  गया  था  ।  अच्छा
 अगर  हम  को  वहां  न  लाते  ।  सेंट्रल  ford  पुलिस  बार्डर  सिक्युरिटी  फोर्स  की

 सहायता  से  वहां  परिस्थिति पर  काबू  पा  जाना  चाहिए  था  ।  मुझे  उस  इलाके  में  जाने  का

 मौका  मिला  था  ।  सेना  के  जवानों  के  विरुद्ध  ज्यादतियों  की  शिनायतें  हैं  और  शिकायतें  करने  बालों
 यह  बड़ी  दुखदायी  स्थिति  है  ।  इस  स्थिति  को  .  टाला  जाना  चाहिए में  हमारी  बहनें

 शा

 इस  सम्बन्ध में  भी/जन-मानस  में  जो  उल्लाह लन  उसको  शान्त  करने  के  लिए  कुछ  कदम

 प्रधान  मंत्री  के  निमंत्रण पर  असम  के  छात्र  संगठनों  के  प्रतिनिधि  यहां  आये  है
 ।

 हम
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 नोन  सबा  दे  were  चारों

 कीं  सें  के

 सभ्य
 abil  eran

 करते  हैं  Th  बातचीत के  द्वारा  कोर  दे  सा  रास्ता  जिससे
 असम  के  जन-मानस प्रा  जा  सकेगा  |  दो  तीन  कदम  आवश्यक

 =  | गए

 ्  असम  में  विदेशी  नागरिकों  का  आना  रुकना  चाहिए ।  बंगला  देश  के साथ २  ae
 सीमा को  कड़े  प्रबन्ध  में  देना  चाहिए  ।  मैं  जानता  हूं  कि  इसमें  व्यावहारिक  कठिनाइयां  हैं  ।  पिछले

 तीस  सालों  में  हम  इस  बारे  में  चर्चा कर  रहे  लेकिन  अमल  नहीं  कर  पा  रहे  असम  के
 लोगों  का  घैर्य  टूट  रहा  नौजवान  विगड़  रहे  ।  अगर  समय  रहते  कदम  न  उठाया  तो

 नौजवानों  का  एक  वर्ग  ऐसे  तत्वों  के  हाथ  में  सकता  जो
 सारे  भारत

 का  भला  नहीं  चाहते

 है  ।  मैं  अपने  श्री  से
 cee

 नहीं  हूं कि  यह  आन्दोलन  सिसेशनिस्ट है  ।  आन्दोलन  में

 भाग  लेने  वाले  भारतीय  देशभक्त  असम  भारत  के  अभिन्न  अंग  के  रूप  में  देखना

 चाहते हैं  ।  लेकिन  नौजवानों  का  ऐसा  वर्ग  सकता  है  कहे  कि  जब  हमारी कोई

 सुनवाई  नहीं  हो  सकती  तो  हम  ऐसा  रास्ता  जो  अहिसा का  रास्ता  न  हो  ।

 विदेशी  नागरिक  कौन  यह  तय  होना  चाहिए  ।  मतदाता  सूचियों में  उन्हें  सथ पान  नहीं
 मिलना  चाहिए  था  ।  अगर  उन्हें  स्थान  मिल  तो  उन्हें  पहचान  कर  मतदाता-स  सूचियों  से

 निकाला  जाना  चाहिये  ।  असम  के  लोगों  का  कहना  है  कि  लाखों  लोग  मतदाता-सूचियां मे
 ं  शामिल

 कर  लिये  गये
 हैं

 ।  पहली  बार  यह  परिस्थिति  तब  जब  aft  हीरालाल  पटवारी के

 निधन  पर  उपचुनाव  का  प्रश्न  उठा  ।  मतदाता  सुची  देखी  तो  पता  लगा  कि  एक
 चुनाव-क्षेत्र  में

 70,000  विदेशी  नागरिक  जब  उनमें से  26  हजार  के  नाम  छांट  लिये  तो  एक

 आदोलन  हो  गया  ।  कोई  भारत  के  नागरिकों  को  वहां  से  निकालना  नहीं  चाहते हैं
 और  निकालना  चहिए  ।  जो  असम  में

 राही
 वे  किसी  भी  भाषा

 गलने  वाले  हों
 ,  वे  असम  के किसी भी  मजहब  के  मानते  वाले  हों  नागारिक  और  निवासी  हैं  ।  उनके

 जीवन  और  सम्मान  की  रक्षा  होनी  iti

 mae जो  विदेशी  नागरिक
 वे

 कसे
 असम  में  रह  सकते है  ?  वे  मतदान  में  भाग  कैसे  ले

 सकते हैं  ?  सरकार  बनाने  में  अपने  मताधिकार  का
 उपयोग  कैसे  कर  सकते

 हैं  ?  उनको  पहचानना

 और  निकालना जरूरी  है  ।
 श  असम  की  आधिक  परिस्थिति  को  सुधारने  के  लिए  शीघ्र क बदन  Sola  city  व

 स्वीकार
 करता हूं  कि  अभी  तक  हम  वहां  ब्राडगेज लाइन  नहीं  ले  जा  सके  है  एक  छोटी  सी

 गी  असम  को  जोड़ती  है  ।
 बंगलादेश  का  दबाव  चीन  है  और  इसंलि  इस  सम्बन्ध

 मे Ye  gor  SIS

 एक  बात
 मैं  नई  सरकार  के  गठन  के

 बारे
 में  रह  मुच  में  असम  की  समसा

 अ  व  है त  हल  करना  है  त तो  वहां  सर्वदलीय  सरकार  का
 तो  होना  चाहिए  ।

 बन  बहुत  मुश्किल है  |  न जानता हूँ  कि  wae
 '  असम  की  परिस्थिति  अगर  हम

 समझते हैं  कि  असम  के  कारण  देश  की  अखंडता  और  सुरक्षा  को  भी विस्फोटक  समझते  हैं
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 आसाम  राज्य  के  सम्बन्ध  में  जारी  की  गई  उदघोषणा के

 सम्बन्ध  में  सांविधिक संकल्प

 आंच
 आ

 सकती  है  तो  सारे  राजनैतिक  दल  आपस  के
 विवाद  से

 anreg  Nene  ier  Hi एक  राष्ट्रीय  प्रश्न  के  रूप  में  ले  सकते  र  उस  समाधि  if  रं  ए  अगर  सरकार  गठन  करना
 संभव  हो  तो  सर्वदलीय  सरकार  गठन  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  श्रीनगर  गोपाल  मुख्योपाध्याय  कायंवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं
 ब्य

 किया  गया  |

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  किया  जायेगा

 चन्द्रजीत  यादव  अध्यक्ष  मैं  उन  सदस्यों  की  इ न  भावनाओं  में
 उनके सा उगना ९ ९ साथ

 हूं  कि  सरकार  को  देश  के  इस  भाग  में  हालत  सुधारने  लिए  कारगर  कदम  उठाने
 चाहिए  स  कि  वहां  के  लोग  शान्ति  और  सदभाव  तथा  आपसी  विश्वास  के  साथ  रह  सकें  ।  यह
 बड़ी  चिन्ता  की  बात  है  कि  न  केवल  असाम  के  लोगों  में  अपितु  देश  के  समूचे  पूर्वोत्तर  aa

 के  aul  लोगों  में  असंतोष  व्याप्त  है  ।  वहां  आपस  में  सदभाव  नहीं  एक  दूसरे  पर  विश्वास  नहीं
 ।  कुछ  मामलों  में  आशंकाएं  व्यक्त  की  जा  रहीं  हैं  जिनसे  भाषा  औंर  जीवनयापन के

 तरीकों  पर  प्रभाव  पड़  रहा  अतः  वहां  के  लोगों  भय  को  टर  करने  के  लिए

 कुछ  प्रभावी  उपाय  किए  जाने  चाहिए  ।  उनके  दिमाग  से  wa  दूर  किया  जाना  चाहिए  ताकि  वे
 लोग  आपसी  सदभाव  से  रह  सकें  ।  यह  सामान्य  तथ्य  है  कि  मतदाता  सुची  बनाने  में  कुछ
 गम्भीर  fafeat  रह  गई  हैं  ।  अब  इन  त्रुटियों  को  द्र  करने  =  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  जाने

 चाहिए  ।  यह  सत्य है  fe  वहाँ  बड़ी  संख्या  में  विदेशी
 आकर

 बस  गए हैं और  उस  समय  इसे

 रोकन ेके  लिए  उचित  कदम  नहीं  उठाए  गए हैं  |  बताया  गया है ंहै  कि  एक  उपचुनाव  के  समय

 मतदाता  सूची  से  लगभग 50,  000  नाम  यह  कहकर  काट  fee  यए  दि  q  विदेशी  हैं  इसको

 नेक  भाग  भड़क  उठी  और  समझते  at  कि  अन्य  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  भी  लाखों  ऐसे
 नामित  मतदाता  होंगे ।  सरकार से  आग्रह  करूगा  कि  वह  इस  बात  की  सावधानी  बरते

 कि  विष्य  में  हमारे  देश  में  अप्राधिक्ृत  विदेशियों  को  gate  करने  का  मौका  न  दिया  जाए

 क्योंकि  इससे  एक  गंभीर  समस्या  पैदा  हो  जाती  है  ।

 एक  ऐसा  वातावरण  तैयार  किया  जाना  चाहिए  कि  कोई  भी  भारतीय  नागरिक  देश  के
 ह

 किसी  भी  भाग  में  साथी  भाई  और  बहिन  की  तरह  रह  सके  ।  चाहे  कश्मीर  ष् ठो  या

 केरल  या  देश  का  कोई  अन्य  वह  विश्वास के  साथ  वहां रह  सके  ।  परसों  ही  आसाम  से

 छात्रों  का  एक  शिष्टमण्डल  मुझसे  मिला  था  ।  जब  मैंने  उनकी  मूल  आशंका  के  बारे में  पूछा तो
 ।  उन्होंने  बत

 ताया  कि ह  बताया  कि  देश  के  इस  भाग  में  कई  प्राधिकृत  बिदेशी  बस  गए  हैं

 उन्हें  र  डर  है  कि  देश  के  अन्य  भागों  से  लोग  आकर  यहां  बस  जाएंगे  और  विभिन्‍न  क्षेत्रों में

 हमार aa  wae  छीन  लेंगे  ।  वे  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  हुए  हैं  ।  उन्हें डर  है  कि  उन्हें  नौकरियां  नहीं

 मिल  पाएंगी ।  वे  व्यापार  और  बिजनेस  में  अपना

 wafer

 हिस्सा  नहीं  पा  आसाम  की

 वहां
 जो  थोड़े-बहुत  मौके  हैं  उनका  लाभ  देश इस  आर्थिक-सामाजिक  समस्या  से  सभी  अवगत  हैं

 लचार  ह  सरकार  को  प्रभावी
 नाया

 कदम  उठाने  चाहिएं  ताकि के  अन्य  रा
 ज्यों

 के  लोग  उठा  लेंगे
 ।

 मे ।  मेरे
 fe

 ड्
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 आसाम
 चन्द  Barge 3 rftrar araen  नादा

 दी  गई  उद्घोषणा के
 2  1980

 ear  में  af
 सकल

 ——

 वहां  का  पिछ  ज्ञापन  दुर
 ह er  लोग  अप  के  guts  कम  सक  उर  wot

 न्यायोचित  fica  पंगत  सके

 गृह  मन्त्रालय  श्योर  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  वेंकट  सुनाया  :  अध्यक्ष

 जिन  सदस्यों  ने  चर्चा  में  भाग  लिया  है  उन  सभी ने
 मूल्यवान  सुझाव

 दिए

 कार्य  करना मैं  आपके  माध्यम  से  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  जिस  दिन से  नई  लोक  सभा

 आरम्भ  किया  उसी  दिन  से  हम  इस  समस्या  पर  विचार  कर  रहे  इस  विषय  पर  इस  सभा
 तथा  राज्य  सभा  दोनों  में  ध्यान-आकर्ष  प्रशनोंत्तरों  आदि के  माध्यम से  व्यापक  चर्चा हो

 चुकी  है
 और  सरकार  भी  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार कर  रही  है

 इस  कठिन  और  विकट  समस्या  का  हल  ढूंढने  के  लिए  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  fax
 दोधी  पक्ष

 के  सभी  नेताओं  का  सहयोग  मांगा  है  ।  मैं  सदस्यों की  इस  राय  से  सहमत हूं  कि  आसाम  ‘ak

 पूर्वोत्तर  के  अन्य  राज्यों  में  हालत  बहुत  गम्भीर  स्थिति  विशेषकर  आसाम  में
 खराब  है  जहां

 भारी  संख्या  में  लोग  आन्दोलन कर  रहे  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  तेल  कारखानों  से
 काम  रुक

 गया है  तथा  वहां  से  कच्चे  तेल  और
 अन्य  पेट्रोलियम  पदार्थों को  बाहर  ले  जाना  कठिन हो  रहा

 है  ।  अल्पसंख्यक  असुरक्षा  की  भावना  से  ग्रस्त  हैं  और  आसाम  के  लोगों  के  दिमागों  में  भय  ak

 आशंकाएं  हैं  कि  वहां  उनसे  भी  अधिक  संख्या  में  बाहर  से  लोग  आकर  बस रह ेहैं  और  वे  अपना

 अस्तित्व  खोते  जा  रहे  इस  समय  आसाम  राज्य  को  इन्हीं  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़

 चाह |
 इस  स्थिति  पर  काबू  पाने  के  लिए  प्रधान  मन्त्री  ने  पहल की  है  ।  आसाम

 छात्र  यूनियन
 का एक

 शिष्टमण्डल  दिल्ली  में  है  और  ag  आसाम  की  समस्याओं  के  बारे  में  प्रधान  मन्त्री से

 ' विचार-विमश कर  रहे  हैं  ।  हमें  विश्वास  है  कि  प्रधान  मन्त्री  एक  ऐसा  समाधान ढूंढ  निकालने में
 सफल होंगी  जो  सभी  को  मान्य  होगा

 और
 आसाम  में  यथाशीघ्र  आम  हालत  बहाल  हो  जाएगी ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  अल्पसंख्यकों  को  जो  अत्यधिक  भयभीत  हैं
 सुरक्षा  प्रदान  करने  के

 fat  सुझाव  दिया  है  ।  जैसा  कि  मैंने  अपने  वक्तव्य  में  कहा  है  कि  सीमावर्ती  चौकियों पर  अधिक
 आदमी  तैनात

 किये  गये  हैं  और  विदेशियों के  बड़ी  संख्या में  प्रवेश  को  रोकने के  लिए  तेज  कदम

 उठाये  जा  रहे  हैं  ।  पिछले  दिन  प्रधान  मन्त्री  ने  इस  सभा  में  बोलते  हुए  कहा  कि  विदेशीਂ  शब्द
 को  परिभाषित  करना  बहुत  कठिन  ।  इस  शब्द  के  कई  अर्थ  दिये जा  र  ।  इस  विषय  में

 स्पष्ट  विचार  बनाया  जाना  चाहिए  जिससे  बाहर से  विदेशियों के  भारी  संख्या  में  प्रवेश  को  रोका

 जा  सके
 ।

 दूसरी  बात  यह  है
 कि

 उन  सभी  लोगों  को  जिनकी  इस  प्रकार  के  आन्दोलनों  से  हानि

 af  उनके  पुनर्वास  और  राहत  के  लिए  उपाय  किये  जाने  चाहिए  ।
 मैं  सभा  को  आश्वासन  देना

 सम्बन्ध  मे
 चाहता  हूं  कि  भारत  सरकार

 इस
 स्थिति  के  बारे  में  पूरी  तरह  से  अवगत  है

 और
 इस

 सम्बन्ध ye
 सभी

 उपाय  f
 किये  जायेंगे  |

 साथ
 ही

 श्री  वाजपेयी  और  अन्य
 माननीय  सदस्यों

 ने  आधिक  पिछड़ेपन  और  क्षेत्र

 असंतुलन
 का  भी

 उल्लेख
 किया  है  ॥

 आसाम  एक  ऐसा  राज्य  है  जहां देश  के  कतिपय  अन्य  भागों
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 आसाम  राज्य  के  सम्बन्ध  जारी  की  गई  उद्घोषणा के 13-  1901

 क  सम्बन्ध  में  सांविधिक संकल्प
 —  ———  =

 Te  त  ट्  |  |  सरकार  एम्स do  Adc & की  तरह  से  क्षेत्रीय
 ae  होगा कि  वह  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि

 ये  क्षेत्रीय  असंतुल पभ्रसंतलन  ठीक  किये  जायें  ।

 आसाम  में  spears  बचतें  के  जादे  में  इाब्यपाल  aret  यह  सुनिश्चित  करने के  लिए  सभी

 प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  कि  वहां  एक  स्थायी  सरकार  बने  और  जव  राज्य  में  एक  उत्तरदायी

 सरकार  बन  जायेगी  तो  वह  विभिन्‍न  समस्याओं  का  समाधान  भी  करेगी  ।  वास्तव म  सभी

 नीतिक  दल  एक  परिवर्तन  की  स्थिति  में  हैं  और  आसाम  में  जो  नई  घटना  हुई  है  उससे  क्षेत्रीय

 दलों  की  उत्पत्ति  हुई  है  ।  अब  तक  आसाम  में  क्षेत्रीय  दलों  की  कोई  समस्या  नहीं  थी  ।  आसाम में

 a
 भी

 राष्ट्रीय  दल  काम  कर  रहे  थे  ।
 किन्तु

 इस
 आन्दोलन  में  कतिपय  क्षेत्रीय  दल  उभरे  हैं  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  प्रयत्न  किये  जाने हैं  कि  इस  समस्या  के  समाधान के  लिए  एक

 pai  और  सशक्त  सरकार  बने  ।  -

 जहां  तक  पृथकतावादी  आन्दोलन  का  सम्बन्ध  > र्फ  जिसका  श्री  समर  मुखर्जी  ने
 उल्लेख

 किया  है  मैं  तो  स्पष्ट  रूप  से  यह  कहने  के  लिए  तैयार  नहीं  हूं
 ४

 अध्यक्ष  महोदय :  सभा  चाहे  तो  हम  और  15  मिनट  बैठ  सकते  हैं  ।

 म  कुछ  माननीय  सदस्य :  ait

 श्री  पी०  वेंकट  सुनाया  :  मैं  तो  यह  स्पष्ट  रूप  से  क
 कमाएं

 तयार
 नहीं  हूं

 कि
 इस

 समस्त  आन्दोलन  के  पीछे  कोई  बुरा  अथवा  पृथकतावादी  तय  है  |  किन्तु  कुछ
 लगे  हैं

 जिनसे  यह  मालूम  होता  है  कि  पु  थकतावादी  आन्दोलन  हो  सकता है  सरकार  इस  स्थिति  से
 अवगत  है  और  हम  उचित  जांच  कर  रहे  हैं  ।  यदि  कोई  बात  होती  है  तो  हम  यह  स सुनिश्चित  करने

 के  लिए  आवश्यक  कदम  उठायेंगे  कि  भारत  की  एकता  बनी  रहे  ।  इस  प्रकार  के  आन्दोलनों को
 रोकते  के  लिए  सभी  सम्भव  प्रयत्न  किये  जायेंगे  ।

 समस्या  का  समाधान  करने  के  सम्बन्ध  में  प्रधान  मन्त्री  को  लिखे  गये  अपने  पत्र में
 पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मन्त्री  ने  कतिपय  सुझाव  दिये  हैं  ।  उस  पत्र पर  प्रधान  मन्त्री  सक्रिय रूप
 से  विचार  कर  रही  हैं  ।  श्री  समर  मुखर्जी  यह  कहते  आ  रहे  हैं  कि  वह  प्रधान  मन्त्री  से  हाल  ही  में

 मिले  हैं  और  उन्होंने  '  शब्द  की  परिभाषा  के  सम्बन्ध  में  कुछ  सुत्र  सुझाया  है  ।  इन  सभी

 बातों  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  प्रधान  मन्त्री  इन  सब  बातों  पर  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  और  वह
 आसाम

 के
 लोगों

 में  विश्वास  पैदा
 करेंगे

 ।  मुझे  इसमें
 कोई  संशय  नहीं  है  कि

 बहुत  शीघ्र  ही

 आसाम  में  शान्ति  स्थापित  हो  जायेंगी  ।

 ad
 झष्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 यह  सभा
 आर  राज्य  के  सम्बन्ध में  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  राष्ट्रपति

 द्वारा 12  (19  को  नारी  ok

 ena  है
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 ee ee
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 2  1980
 बोनस  संदाय  विधेयक  टा

 संदाय  विधेयक

 राज्य सभा  दारा  करिए  गए  स्  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव

 अध्यक्ष  महोदय  :
 अब  हम  राज्य  सभा  द्वारा  नस  संदाय  विधेयक  में

 किए  गए  संशोधन  पर  विचार  करेंगे  ।

 पर्यटन  कौर  नगर  विमानन  तथा  श्रम  मंत्री  ।  जे०  बी०  :  मैं  प्रस्ताव

 करता  हू ं:
 डर ae

 बोनस
 संदाय  1977  में

 राज्य  सभा  द्वारा  और  संशोधन

 ए  गए  निम्नलिखित  संशोधन  पर  विचार  जाए  ।

 तक
 अधिनियमन  सुत्र

 ि
 पंक्ति 1  में  के  स्थान  पर  इकतीसवेंਂ  प्रतिस्थापित  किया

 aft  जी०  एम०  बनात  वाला  :
 FAT  यह

 sia  PT arfarer faa ae = ° ~ श्रघ्यक्त  महोदय :
 इसे  परिचालित  किया  गया  था  प्रश्न  यह  है  :

 बोनस  1977
 में
 ame  सभा  eat  we  cies

 करने  के  लिए  किए  गए
 निम्न नलिखित  संशोधन  पर  विचार  किया

 प्ररधिनियमन स
 न्

 पृष्ठ  1,  14  ‘  ‘area  प्रतिस्थापित  किया

 जाएं  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  मुन्ना  ।

 मलाक  ह  :
 अ  ि

 इसी

 सिफारिश  किए गए  संशोधन  पर  विचार

 करेंगे ।  प्रश्न  यह  है  :

 vfs  पृष्ठ  1,  पंक्ति 1  में  के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया

 जाए  इ  =

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्भ्ा े
 ।

 श्री  जे०  बी०  पटनायक  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 qo  सभा  ॥ (26 ह द्वारा  fats  किए  नर  संशोधन  को  स्वीकार  किया  जाए  सकी

 ध्रध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न यह  —

 राज्य  सभा  द्वारा  विधेयक  में  किए  गए  संशोधन  को  स्वीकार  किया  जाएਂ

 प्रस्ताव  FAT  |
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 13  1901  बोनस  संदाय  विधेयक

 राज्यसभा से  सन्देश

 > सचिव  :  महोदय  a  राज्य  व  पहा  सचिव से  प्राप्त  निम्नसंदेशों की  सुचना  सभा

 को  देनी है

 (i)  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य संचालन  नियमों  के  नियम  127  के  a  के

 अनुसरण  में  spat  सोक  सभा  को  ag  बतायें  का  लि हैज निदेश  v i}  है  कि  ew  सा  2  छह
 1980  को  हुई  अपनी  बैठक  में  लोकसभा  द्वारा  30  1980 को  पास  किए  गए

 संघ  राज्य  शासन  1980  में  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हो

 गई  है  ।

 (ii)  सभा  के  प्रक्रिया  तथा
 wet

 संचालन  नियमों
 के  नियम  186

 के  उप  नियम  (6)

 के  उपबन्धों  के  अनुसरण  में  मुझे  भारत  की  आकस्मिकता  निधि
 1980  को  जिसे  लोक  सभा  ने  30  1980  की  अपनी  बैठक  में  पारित  किया

 गया  था  और  राज्य  सभा  को  उसकी  सिफारिशों  के  लिए  भेजा  गया  था  को  वापस  लौटाने

 का  निदेश  हुआ  है  और  यह  बताना  है  कि  इस  सभा  को  इस  विधेयक  के  संबंध  में  कोई

 सिफारिश नहीं  करनी  है  ।”'

 RET  महो  दय
 संभा  गर  असय  काय

 से

 दिए  स्वत  होतो
 द

 |  6'05  तत्पदचात लोक  सभा  ari eee  me
 ग

 दाना रत  के  लिए  स्थगित हुई  ।

 हना
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